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विधि और न्याय मंत्रालय 

(विधायी विभाग) 
नई दिल्ली , 16 जनवरी, 1997 / 26 पौष, 1918 ( शक ) 
दि तेजपुर यूनिवसिटी ऐक्ट , 1993 ; ( 2 ) दि कन्ज्यूमर प्रोटेक्शन ( अमेंड 
मेंट ) ऐक्ट , 1993 ; ( 3 ) दि पंजाब ग्राम पंचायत , समितीज एंड जिला परिषद् 
( चंडीगढ़ रिपील ) ऐक्ट , 1994 ; ( 4 ) दि बैंकिग कम्पनीज ( एक्वीजीशन एंड 
ट्रांसफर प्राफ अंडरटेकिंग्स ) अमेंडमेंट ऐक्ट , 1994 ; ( 5 ) दि नेवेली लिग्नाइट 
कारपोरेशन लिमिटेड ( एक्वीजीशन एंड ट्रांसफर आफ पावर ट्रांसमिशन सिस्टम ) 
ऐक्ट , 1994 ; ( 6 ) दि कस्टम्स टैरिफ ( अमेंडमेंट ) ऐक्ट , 1995%3 ( 7 ) दि 
भैकिंग कंपनीज ( एक्धीजीशम एंड ट्रांसफर आफ अंडरटेकिंग्स ) अमेंडमेंट ऐक्ट , 
1995 ; ( 8 ) दि नेशनल हाइवेज ( अमेंडमेंट ) ऐक्ट, 1995 ; ( 9) दि यूनियन 
ड्यूटीज माफ. एक्साइन (डिस्ट्रीब्यूशन ) अमेंडमेंट , ऐक्ट , 1995 ; ( 10 ) 
दि एडिशनल ड्यूटीज माफ एक्साइज ( गुड्स प्राफ स्पेशल इंपोटेंस ) अमेंडमेंट 
ऐक्ट , 1995 ; ( 11 ) वि पेमेंट प्राफ बोनस ( अमेंडमेंट ) एक्ट , 1995 ; ( 12 ) 
वि जम्मू एंड कश्मीर एप्रोप्रिएशन ( नं0 2 ) ऐक्ट , 1995%5 ( 13) दि एप्रो 
प्रिएशन (नं0 3 ) ऐक्ट , 1995 ; ( 14 ) दि एप्रोप्रिएशन ( नं0 4 ) ऐक्ट , 1995%3; 

और ( 15 ) दि रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेस ( अमेंडमेंट ) ऐक्ट , 1995 : के 
निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित किए जाते हैं और 
ये राजभाषा अधिनियम , 1963 , 1963 का 19 की धारा 5 की उपधारा ( 1 ) के 
खण्ड ( क ) के अधीन उनके हिन्दी में प्राधिकृत पाठ समझे जाएंगे : - - 
MINISTRY OF LAW AND JUSTICE 

(Legislative Department) 
New Delhi , January 16 , 1997/ Parusa 26 , 1918 ( Saka ) 

The Translation in Hindi of the following, namely : --- 
The Tezpur University Act , 1993 ; ( 2 ) The Consumer Protec 
tion ( Amendment ) Act, 1993 ( 3 ) The Punjab Gram Panchayat, 
Samities and Zila Parishad ( Chandigarh Repeal) Act, 1994 ; 
(4 ) The Banking Companies (Acquisition and Transfer of 


VTT TT ITT TATTO 


TT 2 


Undertakings ) Amendment Act, 1994 ; ( 5 ) The Neyveli Lignite 

Corporation Limited ( Acquisition and Transfer of Power Trans 
mission System ) Act, 1994 ; (6 ) The Customs Tariff (Amend 
ment) Act , 1995 ; ( 7 ) The Banking Companies (Acquisition and 
Transfer of Undertakings ) Amendment Act, 1995 ; ( 8 ) The 
National Highways ( Amendment) Act, 1995 ; ( 9 ) The Union 
Duties of Excise (Distribution ) Amendment Act, 1995 ; ( 10 ) The 
Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance ) 
Amendment Act, 1995 ; ( 11) The Payment of Bonus ( Amend 
ment) Act , 1995 ;. ( 12 ) The Jammu and Kashmir Appropriation 
(No. 2 ) Act, 1995 ; ( 13 ) The Appropriation ( No. 3 ) Act, 1995 ; 
( 14 ) The Appropriation (No. 4 ) Act, 1995 ; and ( 15 ) The Re 
search and Development Cess (Amendment) Act, 1995 are 

hereby published under the authority of the President and shall 
bo deemed to be the authoritative texts thereof in Hindi under 
clause ( a ) of sub -section ( 1 ) of section 5 of the Official Langu 

ages Act , 1963 ( 19 of 1983 ) : --- 
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भारत का राजपत्र प्रसाधारण 
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तेजपुर विश्वविद्यालय अधिनियम , 1993 
( 1993 का अधिनियम संख्यांक 45 ) 

[ 1 जून , 1993 ] 


असम राज्य में तेजपुर में अध्यापन और आवासीय 
विश्वविद्यालय की स्थापना मोर उसका निगमन 
करने के लिए तथा उससे संबंधित मा 
उसके आनुषंगिक विषयों का 
उपबंध करने के लिए 

अधिनियम 


भारत गणराज्य के अवालीसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह 
अधिनियमित हो : - -- 


1. ( 1 ) हम अधिनियम का संक्षिप्त नाम नेजपुर विश्वविद्यालय अधिनियम , 
1993. है । 


संक्षिप्त नाम और 
प्रारंभ । 


( 2 ) यह उस तारीख को प्रयन होगा जो केन्द्रीय सरकार , राजपत्र में 
अधिसूचना छारा, नियत करे । 


2, इस अधिनियम में और इसके अधीन बनाए गए मभी परिनियमों में 
जब तक कि संदर्भ में अन्यथा प्रपेक्षिम न हो , - - 


परिभाषा । 


( क ) "विद्या परिषद " में विषयविद्यालय की विद्या परिषद् अभिप्रेत है ; 


( ख ) " शैक्षणिक कर्मचारिपन्द में ऐसे प्रवर्गों के कर्मचारिवन्द अभिप्रेत हैं , 
जो अध्यादेशों द्वारा शैक्षणिक कर्मचारिवन्द अभिहित किए जाएं ; 


( ग ) " प्रबन्ध-बोर्ड " से विश्वविद्यालय के प्रबन्ध -बोर्ड अभिप्रेत है ; 
( घ ) “ अध्ययन ओई " में विश्वविद्यालय का अध्ययन थोर्ड अभिप्रेत 


( क ) "कुलाधिपति ", "कुलपति " और " प्रतिकुलपति " मे 
विश्वविद्यालय का कुलाधिपति , कुलपति प्रोर प्रतिकुलपति अभिप्रेत हैं ; 


क्रमशः 


( च ) महाविद्यालय " में विविद्यालय द्वारा चलाया जाने वाला 
महाविद्यालय अभिप्रेत है ; 


( 10 ) "विभाग " से अध्ययन विभाग अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत 
मध्ययन केन्द्र हैं : 


( ज ) “ दूर शिक्षा पति" में संचार के किसी माध्यम , जैसे कि प्रसा . 
रण , टेलिविजन प्रसारण , पन्नाचार पाठ्यक्रम , सेमिनार, संपर्क कार्यक्रम अथवा 
ऐसे किन्हीं दो या अधिक माध्यमों के संयोजन द्वाराशिक्षा देने की पति अभि 
प्रेत है ; 


( A ) "कर्मचारी " से विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति अभि 
प्रेत है और इसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय के शिक्षक और अन्य कर्मचारी 
वृन्द हैं : 


भारत का राजपत्र असाधारण 


[ भाग 2 


( अ ) “विस समिति " से विश्वविद्यालय की वित्त समिति अभिप्रेत है ; 


( ट ) “ छात्र निवास " से विश्वविद्यालय या किसी महाविद्यालय या किसी 
संस्था के छात्रों के लिए निवास या सामहिक जीवन की ऐसी इकाई अभिप्रेत 
है जो विश्वविद्यालय द्वारा चलाई जाती है ; 


( ठ ) “ संस्था " से विश्वविद्यालय द्वारा चलाई गई ऐसी शैक्षणिक संस्था 
अभिप्रेत है जो महाविद्यालय नहीं है ; 


( ) "योजना और विद्या ममिनि " में विश्वविद्यालय की योजना 
और विद्या समिति अभिप्रेत है ; 


( ढ ) “ योजना बोर्ड " से विश्वविद्यालय का योजना बोर्ड अभिप्रेत है , 


( ण ) “प्राचार्य " से विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जाने वाले किसी महा 
विद्यालय या किसी संस्था का प्रधान अभिप्रेत है और जहां कोई प्राचार्य नहीं 
है यहां इसके अन्तर्गत प्राचार्य के रूप में कार्य करने के लिए तत्समय सम्पक 
रूप से नियुक्त व्यक्ति और प्राचार्य या कार्यकारी प्राचार्य के न होने पर उप 
प्राचार्य के रूप में सम्यक रूप से नियुक्त व्यक्ति है ; 


- 


- 


- 


( त ) " मान्यताप्राप्त संस्था " से उच्चतर विद्या की ऐसी संस्था अभि 
प्रेत है जो विश्वविद्यालय द्वारा मान्यताप्राप्त है ; 


( थ ) " मान्यताप्राप्त शिक्षक " मे ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है जो विश्य 
विद्यालय द्वारा चलाए जाने वाले महाविद्यालय या संस्था में शिक्षण देने के 
प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा मान्यताप्राप्त हैं ; 


( द ) "विनियम " से इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय के किसी 
प्राधिकरण द्वारा बनाया गया तत्समय प्रवृत्त विनियम अभिप्रेत है ; 


( घ ) “विद्यापीठ से विश्वविद्यालय का विद्यापीठ अभिप्रेत है ; 

( न ) “ परिनियम " और " अध्यादेश " से तत्समय प्रवृत विश्वविद्यालय के 
पििमयम और अध्यादेश अभिप्रेत हैं ; 


( प ) "विश्वविद्यालय के शिक्षक " से प्राचार्य, उपाचार्य , प्राध्यापक 
और ऐसे अन्य व्यक्ति अभिप्रेत हैं , जो विश्वविद्यालय में या विश्वविद्यालय 
द्वारा चलाए जाने वाले किसी महाविद्यालय या संस्था में शिक्षण देने या अन 
संधान का संचालन करने के लिए नियुक्त किए जाएं और अध्यादेशों द्वारा 
शिक्षक के रूप में अभिहित किए जाएं ; 


( फ ) "विश्वविद्यालय " से इस अधिनियम के अधीन स्थापित तेजपुर 
विश्वविद्यालय मभिप्रेत है । 


विश्वविद्यालय । 


3. ( 1 ) तेजपुर विश्वविद्यालय " के नाम से एकः विश्वविद्यालय स्थापित 
किया जाएगा । 


( 2 ) विश्वविद्यालय का मुख्णलय तेजपुर में होगा और वह अपनी मधि 
कारिता के भीतर एसे अन्य स्थानों पर भी , जो वह ठीक समझे केम्पस स्थापित 
कर सकेगा । 


( 3 ) प्रथम कुलपति तथा प्रबध - बोर्ड , योजना और विद्या समिति या विद्या 
परिषद या योजमा बोर्ड के प्रथम सदस्य तथा बेसमी भ्यक्ति जो आगे चलकर 
ऐसे अधिकारी या सदस्य मने , जन तक के पद पर बने रहते हैं या उनकी सदस्यता 
बनी रहती है , इसके द्वारा "सेजपुर विश्वविद्यालय के नाम से निगमित निकाय के 
रूप में गठित किए जाते है । 


अनुभाग 


भारत का राजपत्र असाधारण 


( 4 ) विश्वविद्यालय का शापया उत्तराधिकार और उसकी सामान्य मुद्रा 
होगी तथा उक्त नाम से वह वाव लाएगा और उस पर वाव लाया जाएगा । 


___ 4 . विश्वविद्यालय का उद्देश्य विद्या की ऐसी शाखांतों में , जो वह ठीक समझे , विश्वविद्यालय के 
शिक्षण और अनुसंधान की सुविधाएं प्रधाम करकेने का प्रसार और प्रभिवद्धि उद्देश्य । 
करना ; विश्वविद्यालय के शिक्षा कार्यक्रमों में मानविकी , प्राकृतिक और भौतिक 
विज्ञान , सामाजिक विज्ञान , कृषि विज्ञान और वन विज्ञान तथा अन्य सहबद्ध 
विषयों में समेकित पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करना ; अध्यापन- अध्ययन प्रक्रियाओं, 
अंतर विषयक अध्ययन और अनुसंधान में नई पद्धति की अभिद्धि करने के लिए 
समुचित उपाय करना ; असम राज्य के विकास के लिए जनशक्ति को शिक्षित 
और प्रशिक्षित करना ; और उस राज्य के लोगों की सामाजिक और आर्थिक 
वसा को सुधारने तथा उनके कल्याण , उनके बौद्धिक , शैक्षिक और सांस्कृतिक विकाम 
के लिए विशेष ध्यान देना होगा ; और विश्वविद्यालय अपने क्रियाकलापों का 
प्रायोजन करने में पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों का सम्यक रूप से ध्यान 
रखगा । 


5. विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां होंगी , अर्थात् : - -- 


विश्वविद्यालय की 
शक्तियां । 


(i ) विद्या की ऐसी शाखाओं में , जो विश्वविद्यालय समय - समय पर 
अवधारित करे, शिक्षण की व्यवस्था करना तथा अनुसंधान के लिए और 
शान की अभिवृद्धि और प्रसार के लिए व्यवस्था करना ; 


( ii ) ऐसी शतों के अधीन जो विश्वविद्यालय प्रधारित करे, परीक्षा , 
मूल्यांकन या परीक्षण की किसी अन्य प्रणाली के आधार पर व्यक्तियों 
फो डिप्लोमा या प्रमाण पत्र देना और उन्हें उपाधिया या अन्य विद्या 
संबंधी विशिष्टिवाएं प्रदान करना , तथा उचित और पर्याप्त कारण होने परकिन्हीं 
ऐसे डिप्लोमाओं, प्रमाणपत्रो , उपाधियों या अभ्य विया संबंधी विशिष्टितामों 
को वापस लेना ; 


(iii ) निवेशवाह, अध्ययन, प्रशिक्षण और विस्तार सेवामों का 
आयोजन करना और उन्हें प्रारंभ करना ; 


(iv ) परिनियमों द्वारा विहित रीति से मानद उपाधियां या अन्य 
विशिष्टताएं प्रदान करमा ; 


( v ) दूर शिक्षा पद्धति के माध्यम से उम व्यक्तियों की , जिनके बारे 
में यह अवधारित करे, सुविधाएं प्रदान करना ; 


( vi ) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित प्राचार्य, प्राचार्य , उपाचार्य , प्राध्यापक 
और अन्य अध्यापन या पौक्षणिक पदों को संस्थित कारना और ऐसे प्राचार्य, 
प्राचार्य , उपाचार्य , प्रध्यापक या अन्य अध्यापन या शैक्षणिक पदों पर 
व्यक्तियों को नियुक्त करना ; 


( vii ) उच्चतर विद्या की किसी संस्था को ऐसे प्रयोजनों के लिए, 
जो विश्वविद्यालय भवबारित कर , मान्यता देना और ऐसी मान्यता को 
वापस लेना ; 


( viii ) विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जाने वाले किसी महाविद्यालय या 
संस्था में शिक्षण देने के लिए व्यक्तियों को माम्बसा देना ; 


(ix ) किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में कार्य करने वाले 
व्यक्तियों को विनिर्दिष्ट अवधि के लिए विश्वविद्यालय के अध्यापकों के रूप 
में नियुक्त करना । 


भारत का राजपत्र प्रसाधारण 
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( x ) प्रशासनिक, अनुसचिवीय और अन्य पदों का सृजन करना और 
उन पर नियुक्तियां करना ; 


( xi ) किसी अन्य विश्वविद्यालय या प्राधिकरण था उसनतर विद्या 
की मंस्था के साथ ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजनों के लिए , जो विश्व 
विद्यालय प्रबंधारित करे , सहकार या सहयोग करना या सहयक्त करना होना ; 


( xii ) ऐसे केम्पस , विशेष केन्द्र , विशेषित प्रयोगशालाएं या अनुसंधान 
और शिक्षण के लिए अन्य इकाइयां स्थापित करना , जो विश्वविद्यालय की 
राय में उसके उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए प्रावश्यक हैं ; 


( xiii ) अध्येतावृत्ति , छात्रवृत्ति , अध्ययनवृत्ति , पदक और पुरस्कार 
मंस्विस करना और प्रदान करना ; 


( xiv ) महाविद्यालय , संस्थाएं और छान निवास स्थापित करना और 
उनको बनाना ; 


( xv ) अनुसंधान और मलाहकार संवानों के लिए व्यवस्था करना और 
अन्य संस्थाग , प्रोद्योगिक या अन्य संगठनों से इस प्रयोजन के लिए ऐसे 
ठहराव करता, जो . विश्वविद्यालय प्रावश्यक समझे ; 


( xvi ) अध्यापकों , मल्यांकका और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवन्द के 
• लिए पुममषर्या पाठ्यक्रम , कर्मशालाएं , मेमिनार और अन्य कार्यक्रमों का 

प्रायोजन और संचालन करना ; 


( xvil ) छात्राओं के प्रावास. अन शासन और शिक्षण के बारे में से 
विशेष इंतजाम करना , जो विश्वविद्यालय बांछनीय समझे ; . 


. ( xviii ) अभ्यागत प्राचार्यो, प्रतिष्ठित प्राचार्यों, परामर्शदाताभो, 
विद्वानों तथा ऐसे अन्य व्यक्तियों की संविदा पर या अन्यथा नियुक्ति करना 
जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अमर करने में योगदान दे सकें ; 


( xix ) परिनियमों के अनुसार, यथास्थिति , किसी महाविद्यालय या 
मंस्था या विभाग को स्वायस प्रास्थिति प्रदान करना ; 


( xx ) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए स्तरमान अवधारित करना ; 
जिमके अन्तर्गत परीक्षा, मूल्यांकान या परीक्षण की कोई अन्य पति है ; 


( xxi ) फीसों और अन्य प्रभागे का माग करना और उन्हें प्रोपन करना ; 


( xxii ) विश्वविद्यालय के छात्रों के प्रावासों का पर्यवेक्षण करभा और 
उनके स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण की अभिवद्धि के लिए प्रबंध कराना ; 


( xxiii ) सभी प्रबंगों के कर्मचारियों की सेवा की शर्ते , जिनके अन्तर्गत 
उनकी आचरण संहिता है , अधिकथित करना ; 


( xxiv ) छात्रों और कर्मचारियों में अनुशासन का विनियमन करना 
और उसे प्रवृत्त कराना तथा इस संबंध में ऐ में अनशासन संबंधी उपाय करना 
ओ विश्वविद्यालय मावश्यक समाः । 


( xxv ) कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण को अभिवृद्धि 
के लिए प्रबंध करना । 
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( xxvi ) विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए उपकृति , संदान और 
दान प्राप्त करना और किसी स्थावर या जंगम संपत्ति को , जिसके अन्तर्गत 
न्यास और विन्यास संपत्ति है , अजित करना , उसे धारण करना , उसका प्रबंध 
पीर व्ययन करना , 


( xxvii ) केन्द्रीय सरकार के अनमोवन स विश्वविद्यालय की संपति 
की प्रतिभूति पर विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए धन उधार लेना । 


( xxviii ) ऐसे अन्य सभी कायं और बात करना जो उसके सभी या 
किन्हों उने प्रयों की प्राप्ति के लिए आवश्यक , प्रानुषंगिक या सहायक हो । 


6 . विश्वविद्यालय की अधिकारिता का विस्तार : संपूर्ण असम राज्य पर । 
होगा । 


7. विश्वविद्यालय सभी स्त्रियों और पुरुषो के लिए , चाहे वे किसी भी जाति , 
गथ, मरश या वर्ग के हों , मला होगा और विश्वविद्यालय के लिए यह विधि 
पूर्ण नहीं होगा कि वह किसी व्यक्ति को विण्यविद्यालय के शिक्षक के रूप में नियुक्त 
किए जाने या उममें कोई अन्य पद धारण करने या विश्वविद्यालय में छात्र 
के रूप में प्रवेश पाने या उसमें स्नातक की उपाधि प्राप्त करने या उसके किसी 
विशेषाधिकार का उपभोग या प्रयोग करने का हकदार बनाने के लिए किसी 
धार्मिक विश्वास या मान्यता संबंधी मानवंड अपनाए या उस पर अधिरोपितकरे : 


विश्वविद्यालय का 
समी बी . 
जामियों और पों . 
के लि ? मसला 
होना । 


परन्तु इस धारा की कोई माता, विश्वविद्यालय को महिलाओं, शारीरिक रूप से 
असुविधाग्रस्त या समाज के दुल वगों और विष्टितया अनुसूचित जाति और 
अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के नियोजन या प्रवेश के लिए विशेष उपबंध 
करने में निवारित करने वाली नहीं समझी जाएगी । 


छात्रों के प्रयास । 


8 विश्वविद्यालय का प्रत्येक छान ( उस छान से भिन्न जो दूर शिक्षा पद्धति 
में अध्ययन कर रहा है ) किसी छात्र निवास या होस्टल या ऐसी अवस्थामों में 
रहेगा , जो अध्यादेश द्वारा विहित की जाए । 


9. ( 1 ) भारत का राष्ट्रपति विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष नागा । 


कुलाध्यक्ष । 


( 2 ) कुलाध्यक्ष , विश्वविद्यालय के , जिसके अन्तर्गत उसके प्रबंधाधीन महा 
विद्यालय और संस्थाएं हैं , कार्य और प्रगति का पुनविलोकन करने के लिए और 
उस पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए, समय - समय पर एक या अधिक व्यक्ति 
को नियुक्त कर सकेगा ; और उस रिपोर्ट की प्राप्ति पर कुलाध्यभ, उस पर 
कूलपति के माध्यम से प्रबंध बोर्ड का विषार अभिप्राप्त करने के पश्चात, ऐसी 
कार्रवाई कर सकेगा और ऐ ने निदेश दे सकेगा जो वह रिपो में जिन विषयों में 
से किसी के बारे में प्रावश्यक समझे और विश्वविद्यालय में निवेशों का पालन 
करने के लिए प्राबद्ध होगा । 


( 3 ) कुलाध्यक्ष को ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जिन्हें यह निवेश 
दे , विश्वविद्यालय , उसके भवनों , प्रयोगशालाओं और उपस्कर का और विश्व 
विद्यालय द्वारा चलाए जाने वाली किसी महाविद्यालय या संस्था का और विश्व 
विद्यालय द्वारा संचालित या की गई परीक्षा, दिए गए शिक्षण और अन्य कार्य 
का भी निरीक्षण कराने का और विश्वविद्यालय , महाविद्यालयों या संस्थानों के 
प्रशासन या वित्त में संबंधित किसी मामले की बाबत . उ. सी रीति से जांच कराने 
का अधिकार होगा । 


(. 4 ) कुलाध्यक्ष , उपधारा ( 2 ) में निर्दिष्ट प्रत्येक मामले में निरीक्षण या 
जांच कराने के अपने आशय की सूचना विश्वविद्यालय को देगा , और विश्वविद्यालय 
को , कुलाध्यक्ष, को ऐसे अभ्यावेदन करने का अधिकार. , होगा जो वह प्रावश्यक 
समः । 
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( 5 ) विश्वविद्यालय द्वारा किए गए मभ्यावेदनों पर यदि कोई हों , विचार 
करने के पश्चात् , कुलाध्यक्ष ऐसा निरीक्षण या जांच करा सकेगा. जैसा उपधारा 
( 3 ) में निर्दिष्ट है । 


( 6 ) जहां कुलाध्यक्ष द्वारा कोई निरीक्षण या जांच कराई जाती है , वहीं 
विश्वविद्यालय एक ऐसा प्रतिनिधि नियुक्त करने का हावार होगा जिसे ऐसे 
मिरीक्षण या जांच में स्वयं हाजिर होने और सुने जाने का अधिकार होगा । 


( 7 ) यदि निरीक्षण या जांच, विश्वविद्यालय या उसके द्वारा चलाए जाने 
वाले किसी. महाविद्यालय या संस्था के संबंध में कराई जाती है तो कुलाध्यक्ष ऐसे 
निरीक्षण या जांच के परिणाम के संदर्भ में कुलपति को संबोधित कर सकेगा और 
उस पर कार्रवाई करने के संबंध में ऐसे विचार और ऐसी सलाह दे सकेगा जो 
कुलाध्यक्ष देना चाहे , और कुलाध्यक्ष से संबोधिन की प्राप्ति पर , कुलपति , प्रबंध 
बोर्ड को कुलाध्यक्ष के विचार तथा सलाह संसूचित करेगा जो कुलाध्यक्ष द्वारा 
उस पर की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में दी गई हो । 


( 8 ) प्रबंध -बोर्ड , कुलपति के माध्यम से कुलाध्यक्ष की वह कार्रवाई, यदि 
कोई हो , संसूषित करेगा जो वह ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणामस्वरूप करने 
की प्रस्थापना करता है या उसके द्वारा की गई है । । 


( 9 ) जहां प्रबंध बोर्ड , कुलाध्यक्ष के समाधानप्रद रूप में कोई कार्रवाई उषित 
समय के भीतर नहीं करता है यहा कुलाध्यक्ष , प्रबंध -बोर्ड द्वारा दिए गए किसी 
स्पष्टीकरण या अभ्यावेदम पर विचार करने के पश्चात् ए मे निदेश जारी कर 
सकेगा जो वह ठीक समझे और प्रबंध - बोर्ड ऐसे निदेशों का पालन करेगा । 


( 10 ) इस धारा के पूर्वगामी उपबंधो पर प्रतिकलं प्रभाव डाल बिना , 
कुलाध्यम विश्वविद्यालय की किसी ऐसी कार्यवाही को , जो इस अधिनियम , परि 
नियमों या अध्यादेशों के अनुरूप नहीं है, लिखित प्रावेश द्वारा , निष्प्रभाव कर सकेगा : 


परन्तु ऐसा कोई प्रादेश करने से पहले वह कुलसचिव से इस बात का 
कारण बताने की अपेक्षा करेगा कि ऐसा प्रादेश क्यों न किया जाए और यदि 
उचित समय के भीतर कोई कारण , बताया जाता है तो वह उस पर विचार करेगा । 


( 11 ) कुलाध्यक्ष को . ऐसी प्रत्य शक्तियां होंगी जो परिनियों द्वारा विहित 
की जाए । 


विश्वविद्यालय के 
माधिकारी । 


10. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे, प्रांत :- - 


( 1 ) कुलाधिपति ; 
( 2 ) कुलपति ; 
( 3 ) प्रतिकुलपति ; 
( 4 ) विद्यापीठों के संकायाध्यक्ष 
( 5 ) कुलसचिव ; 
( 6 ) वित्त अधिकारी ; प्रौर 

( 7 ) ऐसे अन्य अधिकारी , जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के 
प्राधिकारी घोषित किए जाएं । 


कुलाधिपति 


11 . असम राज्य का राज्यपाल विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होगा । 
— ( 2) कुलाधिपति , अपने पद के प्राधार पर विश्वविद्यालय का प्रधान 
होगा । 


अनुभाग 1क ] 
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( 3) यदि कुलाधिपति उपस्थित ही तो , वह उपाधियां उप्रदान करने के 
लिए प्रायोजित किए जाने वाले विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता 
करेगा । 


___ 12. ( 1 ) कुलपति की नियुक्ति कुलाध्यक्ष द्वारा ऐसी रीति से की जाएगी कुलपति । 
जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए । 


कुलपति , विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी 
होगा और विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर साधारण पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण 
रखेगा और विश्वविद्यालय के समो प्राधिकरणों के विनिश्चयों को कार्याम्वित 
करेगा । 


( 3 ) यदि कुलपति की यह राय है कि किसी मामले में तुरन्त करवाई 
करना पावश्यक है तो किसी ऐसी शक्ति का प्रयोग कर सकेगा जो विश्व 
विद्यालय के किसी प्राधिकरण की इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन प्रवत है 
और अपने द्वारा ऐसे मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्राधिकरण को देगा : 


परन्तु यदि संबंधित प्राधिकरण की यह राय है कि ऐसी कार्रवाई महीं की 
जानी चाहिए थी तो वह ऐसा मामला कुलाध्यक्ष को निर्देशित कर सकेगा जिसका 
उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा : 


परन्तु यह और कि विश्वविद्यालय की सेवा मैं के किसी ऐसे व्यक्ति को . 
जो इस उपधारा के अधीन कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई से व्यथित हैं , यह 
अधिकार होगा कि जिस तारीख को ऐसी कार्रवाई का विनिश्चय उसे संसूचित 
किया जाता है उससे तीन मास के भीतर वह उस कार्रवाई के विरुख अपील . 
प्रबन्ध - बोर्ड से करे और तब प्रबंध -बोर्ड , कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई को पष्ट 
या उपान्तरित कर सकेगा या . उसे उलट सकेगा । 


( 4 ) यदि कूलपति की यह है रा कि विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण 
का कोई विनिश्चय इस अधिनियम , परिनियमों या अथावेशों के उपबन्धों द्वारा 
प्रदत्त प्राधिकरण की शक्तियों के बाहर है या किया गया विनिश्चय विश्वविद्यालय 
के हित में नहीं है तो वह संबंधित प्राधिकरण से अपने विनिरचय का ऐसे विनिश्चय 
के साठ दिन के भीतर पुनर्विलोकन करने के लिए कह सकेगा और यदि वह 
प्राधिकरण उस बिनिश्चय का पूर्णत : या भागतः पुनविलोकन करने से इंकार 
करता है या उसके द्वारा साठ दिन की उक्त अवधि के भीतर कोई विनिश्चय नहीं 
किया जाता है. तो वह मामला कुलाध्यक्ष को निर्देशित किया जाएगा जिसका उसे 
पर विनिश्चय अन्तिम होगा । 


5 ) कुलपति , ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का 
पालन करेगा , जो परिनियमों या प्रध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएं । 


प्रतिकलपति । 


13. प्रतिकूलपति की नियुक्ति ऐसी रीदि में की जाएगी और वह ऐसी 
शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा , जो परिनियनों द्वारा 
विहित किए जाएं । 


14. प्रत्येक विद्यापीठ के संकायाध्यन की नियुक्ति ऐसी रीति से की जाएगी विद्यापीठों के 
पोर वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा , जो परि- संकायाध्यक्ष । 
नियमों द्वारा विहित किए जाएं । 


15. ( 1 ) कुलसचिव की नियुक्ति ऐसीरीति से की जाएगी , जो परिनियमों 
द्वारा विहित की जाएं । 
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कुलसषिच : को विश्वविद्यालय की ओर से करार करने , दस्तावेजों 
पर हस्ताक्षर करने और प्रभिलेखों को अधिप्रमाणित करने की शक्ति होगी मोर 
यह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा , जो 
परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं । 


विस अधिकारी । 


16. विस अधिकारी की नियुक्ति ऐसी रीति से की जाएगी और यह ऐसी 
पाक्सियों . का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा , जो परिनियमों द्वार 
विहित किए जाएं । 


अन्य अधिकारी । 


17. विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति और उनकी 
शक्तियां और कर्तव्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे । 


विश्वविद्यालय के 
प्राधिकरण । 


18. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकरण होंगे, प्रर्यात् : --- 

( 1) प्रबन्ध बोर्ड 
( 2) योजना और विद्या ममिति ; 
( 3) विद्या परिषद् ; 
( 4) योजना बोर्ड : 


( 5 ) अध्ययन बोर्ड ; 
( 6) वित्त समिति ; और 

( 7 ) ऐसे अन्य प्राधिकरण जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के 
प्राधिकरण घोषित किए जाएं । 


प्रबन्ध -बोर्ड । 


19. ( 1 ) प्रबन्ध -बोर्ड विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालय निकाय होगा । 


तथा उमकी शक्तियां 


( 2 ) प्रबन्ध -बोर्ड का गठन , उसके सदस्यों की पदावधि 
और कव्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं । 


योजना औरविद्या 
समिति । 


20 , ( 1 ) विश्वविद्यालय की एक योजना और विखा समिति गठित 
की जाएगी जो प्रबन्धनबोर्ड को विश्वविद्यालय के शैक्षणिक और विकास संबंधी क्रिया 
कलापों से संबंधित विषयों पर सलाह देगी और विश्वविद्यालय के विकास की 
देखभाल , पूविलोकन तथा उसे मानिटर करेगी मोर विश्वविद्यालय में शिक्षा और 
मनुसंधान के स्तरमाम का पुनविलोकन करती रहेग्री । । 


( 2 ) योजना पौर विधा समिति का गठन , उसके सदस्यों की पवाधि 
और उसकी शक्तियों और कर्तव्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे । 


( 3 ) कुलाध्यक्ष बहतारीख प्रवधारित कर सकेगा जिससे योजना और 
विषा समिति विघटित होगी । 


विषा परिषद् । 


21 . ( 1 ) विषा परिषद विश्वविद्यालय की प्रधान शैक्षणिक निकाय होगी 
और इस अधिनियम , परिनियमों और अध्यादेशों के अधीन रहते हए , विश्वविद्यालय 
की पौक्षणिक नीतियों का समन्बय करेगी और उन पर साधारण पर्यवेक्षण 
रखेगी 


( 2 ) विद्या परिषद का गठन , उसके सदस्यों की पदावधि तथा उसकी 
शक्तियां और फरय परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे । 


अनुभाग 1 ] 
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22. ( 1 ) योजना बोर्ड, जब भी गठित किया जाए , विश्वविद्यालय का 
प्रधाम योजना निकाय होगा । 


योजना 


बोर्ड 


( 2 ) योजना बोर्ड का गठन , उसके सवस्यों की पदावधि तथा उसकी 
शक्तियां भौर कृत्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे । 


23. विद्यापीठों के योग का गठन , उनकी शक्तियां और पत्य परिनियमों 
द्वारा विहित किए जाएंगे । 


विद्यापीठों 
बोर्ड । 


24. वित्त समिति का गठन , उसकी शक्तियां और. कृत्य . परिनियमों द्वारा 
विहित किए जाएंगे । 


वित्त समिति । 


25. ऐसे अन्य प्राधिकरणों का , जो परिनियमों मारा विश्वविद्यालय के 
प्राधिकरण घोषित किए जाएं , गठन , उनकी शक्तियों और करय परिनियमों 
द्वारा विहित किए जाएंगे । . 


विश्वविद्यालय के 
अन्य प्राधिकरण । 


26. इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए , परिनियमों में निम्न - परिमियम बनाने 
लिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा , अर्थात् : --- की शक्ति । 


( क ) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों और अन्य निकायों का , जो 
समय- समय पर गठिन किए जाएं , गठन , उनकी शक्तियों और कस्य ; 


( ख ) उक्त प्राधिकरणों और निकायों के सदस्यों का निर्वाचन और 
उनका पवों पर मना रहना, सदस्यों के पदों की रिक्तियों का भरा जाना 
तथा उन प्राधिकरणों और अन्य निकायों से संबंधित अन्य सभी विषय 
जिनके लिए उपबंध करना प्रावश्यक या वांछनीय हो ; 


( ग ) विश्वविद्यालग के अधिकारियों की नियुक्ति , जनकी शक्तियां 
और कर्तव्य और उनकी उपलब्धियों ; 


( घ ) विश्वविद्यालय के शिक्षकों , शैक्षणिक कर्मचारिखन्य और अन्य 
कर्मचारियों की नियुक्ति , उनकी उपलब्धियां और उनकी सेवा की अन्य 
शर्ते 


( c ) किसी संयक्त परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए, किसी 
अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में काम करने वाले शिक्षकों और शैक्षणिक 
कर्मचारिखम्ब की विनिर्दिष्टा अवधि के लिए नियुक्ति ; . 


( च ) कर्मचारियों की सेवा की शत , जिनके अन्तर्गत पेंशन , बीमा 
और भविष्य निधि का उपबंध, मेवा समाप्ति और प्रानुशासनिक कार्रवाई की 
रीति है ; 


( छ) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा में ज्येष्ठता को शास्ति 
करने वाले सिद्धांत ; 


( ज ) कर्मचारियों या छात्रों और विश्वविद्यालय के बीच विवाद 
से मामलों में माध्यस्थम् की प्रक्रिया ; 


( म ) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकरण की कार्रवाई के 
विस्त किसी कर्मचारी या छात्र द्वारा प्रबंध -बोर्ड को अपील करने की प्रक्रिया ; 


( अ ) किसी महाविद्यालय या किसी संस्था या किमी विभाग को 
स्वायत्त प्रास्पिति प्रदान करना : 
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( ट ) विद्यापीठों , विभागों , केन्द्रों , छाम निकासों , महाविद्यालयों और 
संस्पामों की स्थापना और समाप्ति ; 


( ठ ) मानद उपाधियों का प्रदान किया जाना ; 


( 3 ) उपाधियों , डिप्लोमामों, प्रमाणपत्रों और अन्य विद्या संबंधी 
विशेष उपाधियों का वापस लिया जाना ; 


. ( द ) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, अध्ययनवति यों , पलकों और पुरस्कारों 
का मंस्पित किया जाना ; 


... ( ण ) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों या अधिकारियों में निहित 
शक्तियों का प्रस्थायोजन ; : 


( स ) कर्मचारियों और छात्रों में अनुशासम बमाए रखना ; 


) ऐसे सभी अन्य विषय जो इस अधिनियम के अनुसार परिनियमों 
डारा उपयंधित किए जाने हैं या किए जाएं । 


27. ( 1 ) प्रथम परिनियम ये हैं जो दूसरी अनुसूची में 


उपणित हैं । 


परिनियम किस 
प्रकार बनाए 
जाएंगे । 


( 2 ) प्रबंध-बोर्ड समय - समय पर , नए या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगा 
या उपमारा ( 1 ) में निर्दिष्ट परिनियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगा : 


" परंतु प्रबंध- बोर्ड , विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण की प्रास्थिति , शक्तियों 
या गठन पर प्रभाव शखने वाले कोई परिनियम तब तक नहीं बनाएगा, उनका 
संशोधन नहीं करेगा और उनका निरसन नहीं करेगा जब तक उस प्राधिकरण 
. को प्रस्थापित परिवर्तनों पर अपनी राय लिखित रूप में अभिव्यक्त करने का 

प्रमसर नहीं दे दिया गया है और इस प्रकार अभिव्यक्त किसी राय पर प्रबंध 
बोई विचार करेगा । 


( 3 ) प्रत्येक नए परिनियम या किसी परिनियम के परिवर्षन या उसके 
किसी संशोधन या निरसन के लिए कुलाध्यक्ष की अनुमति अपेक्षित होगी जो 
उस पर अनुमति दे सकेगा या अनुमति विधारित कर सकेगा या उसे प्रबंध 
बोर्ड को उसके विचारार्थ वापस भेज सकेगा । 


( 4 ) किसी भए परिनियम या विद्यमान परिनियम का संशोधन या निरसन 
करने वाला कोई परिनियम तब तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक कुलाध्यक्ष 
द्वारा उसकी अनुमति नहीं दी गई हो । 


( 5 ) पूर्वगामी उपधाराओं में किसी बात के होते हुए भी , कुलाध्यक्ष इस 
अधिनियम के प्रारंभ से ठीक बाद की तीन वर्ष की अवधि के दौरान मए या 
अतिरिक्त परिनियम बना सकेगा या उपधारा ( 1 ) में निर्दिष्ट परिनियमों का 
बंशोधन या निरसन कर सकेगा : 


परंतु कुलाध्यक्ष ; सीन वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति पर, ऐसे विस्तृत 
परिनियम , जो वह पावश्यक समझे , ऐसी समाप्ति की तारीख से एक वर्ष के 
भीतर बना सकेगा , और ऐसे विस्तृत परिनियम संसद के दोनों सदनों के समक्ष 
रख जाएंगे । 


पूर्वगामी उपधारा में किसी बात के होते हुए भी , कुलाध्यक्ष अपने 
द्वारा विनिर्दिष्ट किसी विषय के संबंध में परिनियमों में उपबंध करने के लिए 
विश्वविद्यालय को निवेश के सोगा और यदि प्रबंध - बो ऐसे मिवेश को उसकी 
प्राप्ति के साठ दिन के भीत . कार्यान्वित करने में असमर्थ रहता है तो कुलाध्यक्ष, 
प्रबंध- बौर द्वारा ऐसे निवेश का मन पालम करने में अपनी असमर्थता के लिए संसूषित 
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कारणों पर, यदि कोई हों . विचार करने के पश्चात् यथोचित रूप से परि 
नियमों को बना या संशोधित कर सकेगा । 


28. ( 1 ) इस अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हए , अध्यादेश बनाने 
अध्यादेशों से निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा की शक्ति । 
मकेगा , अर्थात्:-- - 

( क ) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश और उस रूप में उनका नाम 
दर्ज किया जाना ; 

( ख ) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों , मिलोमायों और प्रमाणपत्रों 
के लिए अधिकथित किए जाने वाले पाठ्यक्रम 


( ग ) शिक्षण और परीक्षा का माध्यम ; 


( घ ) उपाधियों , डिप्लोमानों , प्रमाणपत्रों और अन्य विद्या संबंधी विशेष 
उपाधियों का प्रदान किया जाना, उनके लिए प्रईताएं और उन्हें प्रवाम 
करने और प्राप्त करने के बारे में किए जाने वाले उपाय ; 


( ड ) विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों के लिए और विश्वविद्यालय की 
परीक्षाओं, उपाधियों और डिप्लोमानों में प्रवेश के लिए प्रभारित की जाने 
बाली फीस ; 

( च ) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां , अध्ययनवृत्तियों , ५वक और पुरस्कार 
प्रदान किए जाने की शर्ते ; 


( छ ) परीक्षाम्रो का संचालन , जिसके अन्तर्गत परीक्षा निकायों , 
परीक्षकों और अनुसीमकों की पदावधि और नियुक्ति की रीति और उनके 
मार्तण हैं ; .. .- . . 

( ज ) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास की शर्ते ; 


( B ) छानामों के निवास , अनुशासन और मध्यापन के लिए किए 
जाने वाले विशेष प्रबंध, यदि कोई हों , और उसके लिए विशेष पाठ्यक्रमों 
फा विहित करना ; 


( or ) जिन कर्मचारियों के लिए परिनियमों में उपबंध किया गया है 
उनसे भिन्न कर्मचारियों की नियुक्ति और उपलब्धियां ; 


( ट ) अध्ययन केन्द्रों, अध्ययन बोहों, विशेष केन्द्रों , विसेषित प्रयोगशालामों 
और अन्य समितियों की स्थापना ; 


8 ) अन्य विश्वविद्यालयों और प्राधिकरणों के साथ , जिनके अन्तर्गत 
विद्वत , निकाय या संगम है, सहकार और सहयोग करने की रीति ; 


( 1 ) किसी अन्य ऐसे निकाय का जो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक जीवम 
में सुधार के लिए आवश्यक ममझा जाए , सूजन , उसफी संरचना और उसके 
कृत्य 

( ३ ) शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिप की सेवा के ऐसे अन्य 
निबंधन और शर्ते जो परिनियमों द्वारा विहित नहीं हैं ; . 


( ण ) विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित महाविद्यालयों और संस्थाओं का 
प्रबंध 

(त ) कर्मचारियों की व्यथाओं को दूर करने के लिए किसी संत्र 
की स्थापना ; और 


( 4 ) ऐसे सभी अभ्य विषय जो इस अधिनियम या परिनियमों के 
मनुसार प्रध्यादेशों द्वारा नामित किए जाएं । 
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विनियम । 


( 2 ) प्रथम अध्यादेश, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन सं , कुलपति बारा 
बनाए जाएंगे , और इस प्रकार बनाए गए मध्यादेश , परिनियमों द्वारा विहित 
रीति से प्रबंध- बोर्ड द्वारा किसी भी समय संशोषित, निरसित या परिवधित 
किए जा सकेंगे । 

29 . विश्वविद्यालय के प्राधिकरण स्वयं अपने और अपने द्वारा स्थापित 
की गई समितियों के , यदि कोई हैं , कार्य संचालन के लिए , जिनका इस अधिनियम 
परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा उपबंध नहीं किया गया है, परिनियमों द्वारा , 
विहित रीति से ऐसे विनियम बना सकेंगे, जो इस अधिनियम , परिनियमों और 
मध्यादेशों से संगत हैं । 


वार्षिक रिपोर्ट । 


30. ( 1 ) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट , प्रबन्ध- बोर्ड के निदेशों के 
अधीन तैयार की जाएगी जिसमें अन्य बातों के साथ - साथ विश्वविद्यालय द्वारा, . 
अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किए गए उपाय होंगे । 


( 2 ) इस प्रकार तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट फुलाध्यक्ष को उस तारीख को 
या उसके पूर्व भेजी जाएगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए । 


( 3 ) उपधारा ( 1 ) के अधीन तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट की प्रति , 
केन्द्रीय सरकार को भी प्रस्तुत की जाएगी जो उसे यथाशीन संसद के दोनों 
सवनों के समक्ष रखवाएगी । 


वार्षिक 


मेवे । 


31. ( 1 ) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे और तुलन -पत्र प्रबन्ध - बोर के 
निदेशों के अधीन तैयार किए जाएंगे मोर भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक 
द्वारा या ऐसे व्यक्तियों द्वारा जिन्हें यह इस निमित्त प्राधिकृत करे, प्रत्येक वर्ष 
कम से कम एक बार और पन्द्रह मास से मनधिक के अन्तराल पर उनकी 
मंपरीक्षा की जाएगी । 

( 2 ) वाषिक लेखानों की प्रति संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ, लामपक्ष की 
प्रस्तुत की जाएगी । 

( 1 ) वार्षिक लेखानों पर गुलाध्यक्ष द्वारा लिए गए " संप्रेक्षण प्रबन्ध - जो के 
पान में लाए जाएंगे और प्रबन्ध -लोई के संप्रेक्षणों को , यदि कोई हो , पुलाध्यक्ष 
को प्रस्तुत किया जाएगा । 


( 4 ) कुलाध्यक्ष को दी गई संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक लेखाओं की 
एक प्रति , केन्द्रीय सरकार को भी प्रस्तुत की जाएगी जो उसे यथाशीघ्र संमद 
के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी । 


( 5 ) संपरीक्षित वार्षिक लेखे संसद के दोनों सदनों के ममक्ष रखे जाने 
के पश्चात् भारत के राजसत्र में प्रकाशित किए जाएंगें । 


कर्मचारियों की 
सेवा की शर्ते । 


32. ( 1 ) विश्वविद्यालय का प्रत्येक कर्मचारी लिखित संविधा के अधीन 
नियुक्त किया जाएगा जो चिप विद्यालय के पास रखी जाएगी और उसकी 
प्रति संबंधित कर्मचारी को दी जाएगी । 


( 2 ) विश्वविद्यालय और उसके किसी कर्मचारी के बीच सविदा से उत्पन्न 
होने वाला कोई विवाद, कर्मचारी के अनुरोध पर, माध्यस्थम् अधिकरण को 
निर्देशित किया जाएगा , जिसमें प्रबंध - बोर्ड द्वारा नियुक्त एक सवस्य , संबंधित 
कर्मचारी द्वारा नामनिर्देशित एक सदस्य और कुलाध्यक्ष द्वारा नियुक्त एक 
अधिनिर्णायक होगा । 

( 3 ) अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा और अधिकरण द्वारा विनिश्चित 
मामलों के संबंध में किसी सिविल न्यायालय में कोई वाद नहीं होगा । 

( 4 ) उपधारा ( 2 ) के अधीन कर्मचारी द्वारा किया गया प्रत्येक ऐसा 
मनुरोध माध्यस्थम् अधिनियम , 1940 के पर्थ में इस धारा के निबंधनों पर 
माध्यस्थम के लिए निवेदन समाना जाएगा । 


1940 का 


? 
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प्रक्रिया परिनियमों 


( 5 ) अधिकरण के कार्य को विनियमित करने की 
द्वारा विहत की जाएगी । 


33. ( 1 ) कोई छात्र या परीक्षार्थी, जिसका नाम विश्वविद्यालय की छात्रा के विरुद्ध 
नामावली से , यथास्थिति , कुलपति , अनुशासन समिति या परीक्षा समिति के अनुशासनिक 
प्रादेशों या संकल्प द्वारा हटाया गया है और जिसे विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में मामलों में प्रपाल 
बैठने से एक वर्ष से अधिक के लिए विजित किया गया है , उसके द्वारा ऐसे प्रादेश आर माध्यस्थम् 
या ऐसे संकल्प की प्रति की प्राप्ति की तारीख से दस दिन के भीतर प्रबन्ध - का प्राजमा । 
योई को अपील कर सकेगा और प्रबन्ध -मोई, यथास्थिति , कुलपति या ममिति के 
विनिश्चय को पुष्ट या उपांतरित कर सकेगा या उलट सकेगा । 


( 2 ) विश्वविद्यालय द्वारा किसी छान के विरुद्ध की मई अनुशासनिक 
कार्रवाई से उत्पन्न होने वाला कोई विवाद , उस छात्र के अनुरोध पर, माध्यस्थम् 
अधिकरण को निर्देशित किया जाएगा और धारा 32 की उपधारा ( 2 ) , 
उपधारा ( 3 ) , उपधारा ( 4 ) और उपधारा ( 5 ) के उबंध इस उपधारा के 
अधीन किए गए निर्देश को , ययाशा, लागू होंगे । 


अपाल करम का 
अधिकार । 


34. इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी , विश्वविद्यालय या 
विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे महाविद्यालय या संस्था के प्रत्येक कर्मचारी या 
छात्र को , यथास्थिति , विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारण अथवा 
किसी महाविद्यालय या संस्था के प्राचार्य के विनिश्चय के विपख ऐसे समय के 
भीतर , जो परिनियमों द्वारा विहित किया जाए, प्रबन्ध - बोर्ड को अपील करने का 
अधिकार होगा और तब प्रबन्ध -बोर्ड उस विनिश्चय को जिसके विरुद्ध अपोल की 
गई है, पुष्ट या उपांतरित कर सकेगा या उलट सकेगा । 


35 . ( 1 ) विविद्यालय अपने कर्मचारियों के फायदे के लिए ऐसी रीति भविष्प मोर सन 
से पोर ऐसी शसों के अधीन रहते हए, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं , मिधियों । 
ऐसी भविष्य या पेंशन निधि का गठन करेगा या ऐसी बीमा स्कीमों की व्यवस्था 
करेगा , जो वह ठीक समझे । 


1925 का 10 


( 2 ) जहा ऐसी भविष्य निधि या पेंशन निधि का इस प्रकार गठन किया गया 
हैं वहां केन्द्रीय सरकार यह घोषित कर सकेगी कि भविष्य निधि अधिनियम , 
1925 के उपबंध ऐसी निधि को इस प्रकार लाग होंगे मानो वह सरकारी भविष्य 
निधि हो । 


36. यदि यह प्रश्न उठता है कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी विश्वविद्यालय के 
प्राधिकरण या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में सम्पक रूप से निर्वाचित या प्राधिकरणों और 
नियुक्त है या उसका सदस्प होने का हकदार है तो वह विषय कूलाध्यक्ष को निकायों के गठन 
निर्देशित किया जाएगा , जिमका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा । 

के बारे में 
चिवाव । 


समितियों का 
गठन । 


37. जहां विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण को इस अधिनियम या 
परिनियमों द्वारा समितियां नियुक्त करने की पाक्ति दी गई हैं वहां जैसा अन्यथा 
उपबंधित है उसके सिवाय , ऐसी समितियों में संबंधित प्राधिकरण के ऐसे सदस्य 
पौर ऐसे अन्य व्यक्ति , यदि कोई हों , होंगे जिन्हें प्राधिकरण प्रत्येक मामले में 
ठीक समझे । 


38. विश्वविद्यालय में किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय के ( पवेम सपस्मों प्राकस्मिक 
से भिन्न ) सदस्यों में सभी प्राकस्मिक रिक्तियां, यथासीघ्र , ऐसे व्यक्ति मा रिक्तियों का भरा 
निकाय द्वारा भरी जाएंगी जिसने उस सदस्य को , जिसका स्थान रिक्त हुमा है , नियुक्त, जाना । 
निर्वाचित या सहयोजित किया था और आफस्मिक रिक्सि में नियुक्त , 
निर्वाचित या सहयोजित व्यक्ति , ऐसे प्राधिकरण या निकाय का सदस्य उस 
अवशिष्ट अवधि के लिए होगा , जिस सक वह व्यक्ति जिसका स्थान वह भारत 
है , सदस्य रहता । 
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विश्वविद्यालय के 39, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय का कोई कार्य 
प्राधिकरणों या मा कार्यवाही केवल इस कारण , प्रविधिमान्य नहीं होगी कि उसके सदस्यों में कोई 
निकायों की कार्य - रिक्ति या रिक्तियां हैं । 
वादियों का 
रिक्सियों के 
कारण प्रविधि 
मान्य न होना । 
सबमाबव 

40. इस अधिनियम, परिनियमों . या अध्यादेशों के उपबंधों में से किसी 
मई कार्रवाई के उपबंध के अनसारण में सदभावपूर्वक की गई या की जाने के लिए पाशयित 
लिए संरक्षण । किसी बात के लिए कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही विश्वविद्यालय के 

किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध नहीं होगी । 


फकी 


1872 का 1 


विश्वविद्यालय के 41 . भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 या तत्समय प्रवत्त किसी अन्य विधि 
अभिलेख को में किसी बात के होते हुए भी , विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या समिति 
साबित करने का की किसी रसीव , आवेदन, सूचना , प्रादेश, कार्यवाही, संकल्प या अन्य दस्तावेजों 
ढंग । 

की , जो विश्वविद्यालय के कब्जे में हैं , या विश्वविद्यालय द्वारा सम्यक् रूप 
से रखे गए किसी रजिस्टर की किसी प्रविष्टि की प्रतिलिपि , कुलसचिव द्वारा 
सत्यापित कर दी जाने पर, उस दशा में , जिसमें उसकी मूल प्रति पेश की जाने 
पर साक्ष्य में ग्राहप -होती , उस रसीद , भावेदन , सूचना, प्रावेश.. कार्यवाही , संकल्प 
या दस्तावेज के या रजिस्टर की प्रविष्टि के अस्तित्व के प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य के 
रूप में लली जाएगी और उसमे संबंधित मामलों और संयवहारों के साक्ष्य 
के रूप में ग्रहण की जाएगी । 


काठिनाईयों को 
दूर करने की 
शक्ति । 


42. ( 1 ) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए कोई 
कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित भावेश द्वारा, 
ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से मसंगत न हों और जो 
उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक था समीचीन प्रतीव हों : 


संक्रमणकालीन 
उपबंध । 


परन्तु इस धारा के अधीन ऐसा कोई मादेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से 
तीन वर्ष के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा । 

( 2 ) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश , किए जाने के पश्चात 
यथाशीघ , संमद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा । 

43. इस अधिनियम और परिनियमों में किसी बाप्त के होते हुए भी, - - 

( क ) प्रथम कुलपति , कुलाध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाएगा और 
उक्त अधिकारी पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा ; 

( ख ) प्रथम मुल सचिव और प्रथम वित्त अधिकारी, कुलाध्यक्ष द्वारा 
नियुक्त किए जाएंगे और उका प्रत्येक प्राधिकारी तीन वर्ष की अवधि तक 
पद धारण करेगा ; 

( ग ) प्रथम प्रबन्ध -बोर्ड में ग्यारह से अनधिक सदस्य होंगे जो कुलाध्यक्ष 
द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे और ये तीन वर्ष की अवधि तक पद धारण 
करेंगे ; 
. ( प ) प्रथम विद्या परिषद और प्रथम योजना बोर्ड, इस अधिनियम के 
प्रारम्भ मे पान की अवधि की समाप्ति पर गठित किया जाएगा और 
उक्स कम वर्ष की अवधि के दौरान इन दोनों प्राधिकरणों की शक्तियों 
का प्रयोग और कृत्यों का पालन धारा 20 के अधीन गठिन योजना और 
विद्या समिति द्वारा किया जाएगा : 

परन्तु यदि उपरोक्त पदों या प्राधिकरणों में कोई रिक्ति होती है तो कुलाध्यक्ष 
बारा , यथास्थिति, नियुक्ति या नामनिर्देशन द्वारा भरी जाएगी और इस प्रकार 
नियुक्त या नामनिर्देशित व्यक्ति तब तक पद धारण करेगा जब तक यह अधिकारी 
मां सदस्य , जिसके स्थान पर उसकी नियुक्ति या नामनिर्देशन किया गया है . 
बदि ऐसी रिमिस न हुई होती तो , पर धारण करता । 


मनुभाग 1क ] 


भारत का राजपत्र असाधारण 


17 


• कुल तीसरचात् यया गया प्रत्येक 


44. ( 1 ) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम , परिनियमों , 
अध्यादेश या विनियम राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा । 

अध्यादेशों और 

विनियमों का राज 
( 2 ) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम , अध्यादेश या 

पत्र में प्रकाशित 
या विनियम , बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्न , संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष , 

किया जामा मौर 
जब यह सत्र में हो , कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह 

संसद के समक्ष 
अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । 

रखा जाना । 
यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त प्रानुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान 
के पूर्व दोनों सदन उस परिनियम , अध्यादेश या विनियम में कोई परिवर्तन 
करने के लिए सहमत हो जाएं तो नचात वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही 
प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह 
परिनियम , अध्यादेश या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह 
निष्प्रभाव हो जाएगा कितु परिनियम , अध्यादेश या विनियम के ऐसे परिवर्तित 
या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई फिसी बास की विधिमान्यता 
पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । । 


( 3 ) परिनियम , अध्यादेश या विनियम बनाने की शक्ति के अंतर्गत परिनियम , 
अध्यादेश या विनियम या उनमें से किसी को उस तारीख से, जो इस अधिनियम 
के प्रारंभ की तारीख से पूर्वतर म हो , मतलक्षी प्रभाव देने की शक्ति होगी 
किन्तु किसी परिनियम , अध्यादेश या विनियम को भूतलक्षी प्रभाव इस प्रकार 
नहीं दिया जाएगा कि उससे किसी ऐसे व्यक्ति के , जिसको ऐसा परिनियम , 
अध्यादेश या विनियम लागू होता है , हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े । 
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पहली अनुसूची 

( पार। 4 देखिए ) 

विश्वविद्यालय के उदय। 
1 . विश्वविद्यालय , शिक्षा, अनुसंधान , प्रशिक्षण और विस्तारम के माध्यम से 
पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास में सकारात्मक भूमिका निभाने का प्रयास करेगा और 
उस क्षेत्र की समृद्ध विरासत के आधार पर , असम राज्य के लोगों की संस्कृति 
की और उसके मानव संसाधनों की अभिवृद्धि और समुन्नति . का प्रयास करेगा । 
इस दिशा में पह, - -- 

( क ) असम राज्य की स्थानीय और क्षेत्रीय आकांक्षाओं नया विकास 
• की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए , अधिकांशतः स्नातकोत्तर स्तर पर , 
· नियोजन - जनित और अन्तर विषयक पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने का प्रयास 
करेगा । 

( ख ) उन क्षेत्रों में , जिनकी उस प्रदेश से विशेष और प्रत्यक्ष सुसंगत 
है तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अन्येषणोपरान्त प्रकट होने वाले क्षेत्रों 
में भी , पाठ्यक्रम प्रारम्भ करेमा तथा अनुसंधान की अभिवृद्धि करेगा ; . 

( ग ) राष्ट्रीय एकता और उस क्षेत्र की समय सांस्कृतिक विरासत के 
अध्ययन की और विशेष रूप से · राज्य की विविध जातीय, भाषायी और 
जनजातीय संस्कृतियों की अभिवृद्धि करेगा ; . 

( घ ) जनसंख्या के अधिकाश भाग के लिए और विशेष रूप मे एसे 
असुविधाग्रस्त समूहों के लिए जो दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं 
उच्चतर शिक्षा तक पहुंच प्रदान करने के लिए दूर शिक्षा तकनीकों और 
प्राधनिक संचार प्रौद्योगिकियों का उपयोग करेगा ; सेवारत कार्मिकों, विशेष 
रूप से स्कूल के अध्यापकों , चिकित्सा कार्मिकों और विस्तारण कर्मचारिवन्द 
के वृत्तिक मान और कौशल को बढ़ाएगा ; और प्रौदों के लिए जीवनपर्यन्स 
अध्ययन के अवसरों का उपबन्ध करेगा ; और 

( 3 ) शान के नए क्षेत्रों में अध्ययन की अभिवृद्धि और उस्कृष्टता 
को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से , विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा के लिए 
एक मई पद्धति का , जिसमें अध्ययन के संग और गति के बारे में लचीलापन , 
पाठ्यक्रमों के संयोजन , नामांकन की पात्रता, प्रवेश की प्राय , परीक्षा के 
संचालन और कायक्रमों का कार्यान्वयन करना है , उपबन्ध करेगा । 


दूसरी अनुसूची 

( धारा 27 देखिए ) 
विश्वविद्यालय के परिनियम 


कुलाधिपति 


1 . असम राज्य का राज्यपाल विश्यविद्यालय का कुलाधिपति होगा । 
कुलपति 

2 . ( 1 ) कुलपति की नियुक्ति खंड ( 2 ) के मधीन गठित समिति द्वार 
सिफारिश किए गए सीन से अन्यून व्यक्तियों के पैनल में से कुलाध्यक्ष 
द्वारा की जाएगी : 


परन्तु यदि कुलाध्यक्ष नल में सम्मिलित व्यक्तियों में से किसी का मनमोदन 
न करे , तो वह नया पैनल मंगा सकेगा । 


( 2 ) 7 ( 1 ) में निर्दिष्ट समिति में तीन ऐसे व्यक्ति होंगे , जिनमें से 
कोई भी विश्वविद्यालय का कर्मचारी या प्रबंध -बोई , विद्या परिषद या योजना 
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और विद्या समिति का सदस्य , विश्वविधालय के किसी · प्राधिकरण या विश्व 
विद्यालय से सहयुक्त किसी संस्था से सम्बद्ध नहीं होगा और तीन - व्यक्तियों में 
से दो प्रबन्ध -बोई मारा और एक कुल ध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे 
तथा कुलाध्यम का नामनिर्देशिती समिति का संयोजक होगा । 

( 3 ) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैनिक अधिकारी होगा । 

( 4 ) वृलपति अपना पद ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि 
तक . या पैसठ वर्ष की प्राय प्राप्त करने तक , जो भी पहले हो , पद धारण 
करेगा और वह पुननियुक्ति का पात्र नही होगा : 

परन्तु उक्त पांच वर्ष की अवधि का अवसान हो जाने पर भी , वह अपने 
पद पर तब तक बना रहेगा , जब तक उसका उत्तरवर्ती नियुक्त नहीं किया 
नाता है और वह अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है । 

परन्तु यह और कि कूलाध्यक्ष यह निर्देश दे सकेगा कि जिस कुलपति की 
पदाधि का अवसान हो गया है , वह कुल मिलाकर एक वर्ष में अनधिक की 
ऐसी अवधि तक जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, पद पर बना रहेगा । 

( 5 ) कुलपति की उपलब्धियां और मेवा को अन्य शर्ते निम्नलिखित होंगी, 
अर्थात : - - 

(i ) कुलपति की केन्द्रीय सरकार द्वारा समय- समय पर निया पर 
से मासिक वेतन और मकान किराया भत्ता से भिन्न भत्ते दिए जाएंगे 
और वह अपनी. पदावधि के दौरान बिना किराया दिए मुसज्जित निवास 
स्थान का , हकदार होगा तथा ऐसे निवास स्थान के प्रतरक्षण . की बाबत 
स्वयं कुलपति को , कोई प्रभार नहीं देना होगा । 

( ii ) कूलपति एम सेवाग्न फायदों और भत्ता का हकदार होगा , जो 
प्रबन्ध - बोर्ड द्वारा कुलाध्यक्ष के अनुमोदन में ममय - समय पर नियत किए 
आएं : 

परन्तु जहां विश्वविद्यालय या उसके द्वारा चलाए जाने वाले किसी 
महाविद्यालय या संस्था , का अथवा किसी अन्य विश्वविद्यालय या ऐसे 
अन्य विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जाने वाले . या उनसे सम्बद्ध किसी संस्था 
का कोई कसंधारी कुलपति नियुक्त किया जाता है , वहां उसे ऐसी भविष्य 
निधि में , जिसका वह सवस्य है, अभिदाय करते रहने के लिए अनुज्ञात किया 
जा सकेगा और विश्वविद्यालय उस भविष्य निधि में ऐसे व्यक्ति के खाने 
में उसी दर से अभिदाय करेगा , जिससे वह व्यक्ति कुलपति के रूप में 
अपनी नियुक्ति के ठीक पहले अभियाय कर रहा था : 

परन्तु यह और कि जहा ऐसा कर्मचारी किसी पेंशन स्कीम का मदस्य 
रहा था , वहां विश्वविद्यालय ऐमी स्कीम में , शावश्यक अभिदाय करेगा । 

( iii ) फूलपति एसी दर्ग में जो प्रबन्ध - बोई द्वारा पिया की जा 
यात्रा भत्ते का हकदार होगा । 

(iv ) कुलपति किमी कलेण्डर घर्ष में तीस दिन की दर में पूर्ण वेतन 
पर छट्री का हकदार होगा और छुट्टी की प्रत्येक वर्ष जनवरी तथा जलाई 
के प्रथम . दिन . को पन्द्रह दिन की दो अर्द्धवार्षिक किस्तों में अग्रिम रूप में 
उसो. खाते में जमा कर दिया जाएगा । . . 

परन्तु यदि कुलपति प्राधे वर्ष के चाल , रहने के दौरान कुलपति 
का पदभार ग्रहण करता है या छोड़ता है, तो छुट्टी की अनुपाततः सेवा 
के प्रत्येक संपूरित मास के लिए ढाई दिन की दर से जमा किया जाएगा । 

कुलपति खंड (iv ), में निर्दिष्ट कुट्टी के अतिरिक्त , सेवा 
के प्रत्येक मंपूरित वर्ष के लिए बीस दिन की दर में अर्व वेतन इट्टी का 
भी हकदार होगा । इस प्रर्द बेतन छुट्टी का उपयोग चिकि सीय प्रमाणपत्रों 
के अाधार पर पूर्ण वेतन पर परिवत्तित छुट्टी के रूप में भी किया जा 
सकेगा । यदि परिवर्तित छुट्टी का उपयोग किया जाता है, तो पर्ख वेतम 
छुट्टी की दुगुनी मात्रा बाकी पर्व वेतन छुट्टी से विकलित की जाएगी । 
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( 6 ) यदि कुलपति का पद मृत्यु , पदत्याग के कारण या अन्यथा रिक्त हो 
जाता है , अथवा यदि वह अवस्थता के कारण या किसी अन्य कारण से अपने 
कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है, तो प्रतिकुलपति , कुलपति के फर्सव्यों का 
पालन करेगा : 


परन्तु यदि प्रतिकूलपति उपलब्ध नहीं है , तो ज्येष्ठतम प्राचार्य कुलपति के 
कर्तव्यों का तब सक पालन करेगा जब तक , यथास्थिति, नया कुलपति पद 
ग्रहण नहीं कर लेता या वर्तमान कुलपति अपने पद का कर्तव्य संभाल नहीं 
लेता । 


कुलपति की शक्तियां और कार्तव्य 


3. ( 1 ) कुलपति , प्रबंध-बोर्ड, विद्या परिषद् , योजना बोर्ड और वित्त समिति 
का पदेन अध्यक्ष होगा और कुलाधिपति की अनुपस्थिति में उपाधियां प्रदान 
करने के लिए प्रायोजित दीक्षांत समारोहों की अध्यक्षता करेगा । 


( 2 ) कुलपति , विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय के किसी 
अधिवेशन में उपस्थित रहने और उसे संबोधित करने का हकदार होगा । किन्तु 
वह उसमें मत देने का तब तक हकदार नहीं होगा जब तक यह ऐसे प्राधिकरण 
या निकाय का सदस्य न हो । 


( 3 ) यह देखना कुलपति का कर्तव्य होगा कि इस अधिनियम , परिनियमों , 
अध्यादेशों और विनियमों का सम्यक् रूप से पालन किया जाता हैं और उसे ऐसा 
पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रावश्यक मभी शक्तियां प्राप्त होंगी । 


( 4 ) कुलपति का विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर नियंत्रण होगा . और वह 
विश्वविद्यालय के सभी प्राधिकरणों के विनिश्चयों को प्रभावी करेगा । 


( 5 ) कूलपति को विश्वविद्यालय में समषित अनु शासन बनाए रखने के लिए 
यावश्यक सभी शक्तियां होंगी और वह किन्ही ऐसी शक्तियों का किमी से 
व्यक्ति या व्यक्तियों को , जिन्हें वह ठीक समझे , प्रत्यायोजन कर सकेगा । 


( 6 ) कुलपति की प्रबंध -बोर्ड , विद्या परिषद , योजना बोर्ड और वित्त समिति 
के अधिवेशन बुलाने या बुलवाने की शक्ति होगी । 


प्रतिकुलपति 


4. ( 1 ) प्रत्येक प्रतिकुलपति , प्रबंध-बोर्ड द्वारा कुलपति की सिफारिश पर 
नियुक्त किया जाएगा : 


परन्तु जहां कुलपति की सिफारिश प्रबंध- बोर्ड द्वारा स्वीकार नहीं की जाती 
है , वहां उस मामले को युलाध्यक्ष को निर्देशित किया जाएगा जो कूलपति द्वारा 
सिफारिश किए गए व्यक्ति को नियुक्त करेगा या कुलपति में प्रबंध- बोर्ड को 
किसी अन्य व्यक्ति की सिफारिण करने के लिए कह सकेगा : 


परन्तु यह और कि प्रबंध- बोर्ड , कुलपति की सिफारिश पर , किसी प्राचार्य 
को , प्राचार्य के रूप में अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त प्रतिकुलपति के कर्तव्यों का 
निर्वहन करने के लिए नियुक्त कर सकेगा । 


. ( 2 ) प्रतिकूलपति की पदावधि यह होगी जो प्रबंध -बोर्ड विनिश्चित करे किन्तु 
किसी भी दशा में वह पांच वर्ष से अधिक या कुलपति की पदावधि के अवसान 
तक , इनमें से जो भी पहले हो , नहीं होगी : 
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परन्तु ऐसा प्रतिकुलपति , जिसकी पवावधि समाप्त हो गई है, पुननियुक्ति का 
पात्र होगा : 


परन्तु यह और कि प्रतिकुलपति किसी भी दशा में पंसठ वष की आय प्राप्त 
करने पर सेवानिवृत्त हो जाएगा : 


परन्तु यह भी कि प्रतिकुलपति, परिनियम 2 के खंड ( 6 ) के अधीन , 
कुलपति के कर्तव्यों का निर्वहन करने के दौरान , प्रतिकुलपति के रूप में अपनी 
पदावधि का अवसान होने पर भी तब तक बना रहेगा जब तक , यथास्थिति , नया 
कुलपति अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता या वर्तमान कुलपति अपने पद के कर्तव्य 
संभाल नही लेता । 


परन्तु यह भी कि जब कुलपति का पद रिक्त हो जाता है और कुलपति के 
कृत्यों का पालन करने के लिए कोई प्रति कुलपसि नहीं है तो प्रबंध -बोर्ड एक 
प्रतिकुलपति की नियुक्ति कर सकेगा और इस प्रकार नियुक्त प्रतिकुलपति , 
कुलपति की नियुक्ति होते ही और अपना पद संभालते ही , उस पद को धारण 
नहीं करेगा । 


( 3 ) प्रतिकुलपति की उपलब्धियां और सेवा के अन्य निधन और शर्त 
व होगी जो मध्यादेशों द्वारा विहित की जाएं । 


( 4 ) प्रतिकुलपति, कुलपति की ऐसे विषयों के संबंध में सहायता करेगा 
जो इस निमित्त कुलपति द्वारा समय- समय पर विनिर्दिष्ट किए जाएं, और ऐसी 
शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन भी करेगा जो कुलपति द्वारा उसे 
सौंपे या प्रत्यायोजित किए जाएं । 


कुलसचिव 


5. ( 1 ) कुलसचिव की नियुक्ति इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति 
की सिफारिश पर प्रबंध- बोर्ड द्वारा की जाएगी और वह विश्वविद्यालय का पूर्ण 
कालिक वैतनिक अधिकारी होगा । 


( 2 ) कुलसचिव की नियुक्ति पांच वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी और 
यह पुननियुक्ति का पान होगा । 


( 3 ) कुलसचिव की उपलब्धियां और सेवा के अन्य निबंधन और मलबे होंगी , 
जो अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएं : 


परन्तु कुलसचिब साठ वर्ष की प्रायु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त हो जाएगा : 


परन्तु यह भौर कि कुलसचिव साठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर भी 
पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसका उत्तरदायी नियुक्त नहीं किया जाता 
और वह अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता या एक वर्ष की अवधि समाप्त नहीं 
हो जाती, इसमें में जो भी पहले हो । 


( 4 ) जब कुलसचिव का पद रिक्त है या जब कुलसचिव रुग्णता , अनुपस्थिति 
के कारण या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में 
मसमर्थ है तब उस पद के कर्तव्यों का पालन उस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा 
जिसे कुलपति उस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे । 


( 5 ) ( क ) कुलसचिव की , अध्यापकों और शैक्षणिक कर्मचारिखन्द फो 
छोड़कर ऐसे कर्मचारियों के विस्व अनुशासनिक कार्रवाई करने की शक्ति होगी 
जो प्रबंध- बोर्ड के आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं तथा ऐसी जाँच होने तक 
उन्हें निलंबित करने , उन्हें चेवावनी देने या उस पर परिनिदा की या वेतन वृद्धि 
रोकने की शास्ति पधिरोपित करने की शक्ति होगी : 
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परन्तु ऐसी कोई गास्ति तब तक अधिरोपित नहीं की जाएगी जब तक संबंधित 
व्यक्ति को उसके संबंध में की जाने के लिए प्रस्थापित कार्रवाई के विमस कारण 
बनाने का उचित अवसर नहीं दे दिया जाता है । 


( ख ) उपखंड ( क ) में विनिर्दिष्ट कोई शास्ति अधिरोपित करने के कुल 
सचिव के प्रादेश के विरुद्ध अपील कुलपति को होगी । 


( ग ) ऐसे मामले में , जहां जांच से यह प्रकट होता हो कि कुलसचिव की 
शक्ति के बाहर का कोई दंड अपेक्षित है वहां कुलसचिव जांच के पूरा होने पर 
कुलपति की अपनी सिफारिशों महित एक रिपोर्ट देगा . 


गरन्तु कोई शास्ति अधिरोपित करने के कुलपति के प्रदेश के विमान अपील 
प्रबंध-वाई को होगी । 


( 6 ) कुलसचिव , प्रबन्ध- बार योजना और ·विद्या समिति , विद्या परिषद 
मोर योजना बोर्ड का पदेन सचिव होगा , किंतु वह इन प्राधिकरणों में से किसी 
भी प्राधिकरण का सदस्य नहीं समझा जाएगा । 


( 7 ) कुलसचिव का यह कर्तव्य होगा कि वह --- 

( क ) विश्वविद्यालय के अभिलेखों सामान्य मत्रा और अन्य ऐसी 
संपत्ति को , जो प्रबन्ध -बोर्ड उसके भारसाधन से सोपे , अभिरक्षा में रखें । 


( ख ) प्रबंध- बोर्ड , मिद्या परिषद , योजना प्रोर विद्या ममिति , योजना 
बोर्ड के और उन प्राधिकरणों द्वारा स्थापित किन्हीं समितियों के अधिवेशन 
बुलाने की सभी सुचनाए निकाले ; 


( ग ) प्रबन्ध -बोर्ड विद्या परिषद् योजना बोर्ड के तथा उन प्राधिकारणों 
द्वारा नियुक्त किन्हीं समितियों के सभी अधिवेशनों के कार्यवत रस्ने ; 


योजना(बा) प्रबन्ध-लोकं,विश्न परिषद, योजना और विश्वा समिति, और 


( घ ) प्रबन्ध -बोर्ड , विद्या परिषद् , योजना और विद्या समिति , और 
योजना बोर्ड के शासकीय पत्न व्यवहार का संचालन करे. ; . 


( 1 ) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं का , अध्यावेणी द्वारा विहित रीति 
के अनुसार इंतजाम और अधीक्षण करे ; 

( च ) कुलाध्यक्ष को विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों के अधिवेशनो की 
कार्यसूची की प्रतियां , जैसे ही थे जारी की जाए , और इन अधिवेणनों 
के कार्यवृत्त दे ; 


( छ ) विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विरुद्ध वादों या कार्यवाहियो 
में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करे, मुख्तारनामों पर हस्ताक्षर करे तथा 
अभिवचनों को सत्यापित करे या इस प्रयोजन के लिए अपना प्रतिनिधि 
प्रतिनियुक्त करे ; और 


( ज ) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे ओ परिनियमों, अध्यादेशों या 
विनियमों में विनिर्दिष्ट किए जाएं अथवा जिनकी प्रबन्ध -बोर्ड या कुलपति 
द्वारा समय -समय पर अपेक्षा की जाए । . 


वित्त अधिकारी 

6. ( 1 ) वित्त अधिकारी , इस प्रयोजन के लिए गठित . चयन समिति की 
सिफारिश पर प्रबन्ध -बोर्ड द्वारा नियुक्त किया जाएगा और वह विश्वविद्यालय 
का पूर्णकालिका बैतनिक प्राधिकारी होगा । . 


( 2 ) उसकी नियुक्ति पांच वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी और पर 
पुननियुक्ति का पात्र होगा । 
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( 3 ) विस अधिकारी की उपलग्धियां तथा मेवा के अन्य निबन्धन और 
शात ये होंगी , जो अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएं : 


जन पर सवानिलम को 


परन्तु विन अधिकारी साठ वर्ष की प्राय प्राप्त कर लेने पर सेवानियम हो 
जाएगा : 


परन्तु यह मौर कि वित्त अधिकारी , साट, वर्ष की आय प्राप्त कर लने पर 
भी तब तक पद पर बना रहेगा , जब तक उसका उत्तरवर्ती नियक्त नहीं किया 
जाता है और वह अपना पद धारण नहीं कर लेता है या एक वर्ष की अवधि 
समाप्त नहीं हो जाती है , इनमें से जो भी पहने हो । 


( 4 ) जब वित्त अधिकारी का पद रिक्त है या जब विन अधिकारी 
माणता , अनुपस्थिति के कारण या किसी कारण से अपने पद के कर्तव्यों का 
पालन करने में असमर्थ है तब उस पद के कर्तव्यों का पालन जस व्यक्ति 
द्वारा किया जाएगा, जिसे कुलपति उस प्रयोजन के लिए निययन करे । 


( 5 ) वित्त अधिकारी, विन समिति का पदेन मचिव होगा , किन्तु उस समिति 
का सदस्य नहीं समझा जाएगा । 


- 


- - 


- 


- 


( 8 ) वित्त अधिकारी - - 


( क ) विश्वविद्यालय की निधियों का माधारण पर्यवेक्षण करेगा और 
उसकी बिसीय नीति के संबंध में उसे मलाह देगा ; और 


( ख ) ऐसे अन्य वित्तीय कृत्यों का पालन करेगा , जो उसे प्रबन्ध -बोर्ड 
द्वारा सौंपें जाएं या जो परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा विलित किए आएं । 


( 7 ) प्रबन्ध - बो के नियंत्रण के अधीन रहते हए, वित्त अधिकारी - - 


( क ) विश्वविद्यालय की संपत्ति और विनिधानों को जिमके अन्तर्गत 
न्याय और विन्यास की संपनि है, धारण करेगा और उसका प्रबंध करेगा ; 


( ख ) यह सुनिश्चित करेगा कि प्रबन्ध - बोर्ड द्वारा एक वर्ष के लिए 
नियत मावर्ती और अनावर्ती व्यय की सीमाओं से अधिक व्यय न किया 
जाए और सभी धन का व्यय उसी प्रयोजन के लिए किया जाए, जिसके लिए बह 
मंजर या पाबंटित किया गया है ; 


( ग ) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखा और बजट तैयार किए जाने 
के लिए और उनको प्रबन्ध - पोई को प्रस्तुत करने के लिए उसरवायी 
होगा . 


( थ ) नकव और बैंक असिषों की स्थिति तथा विनिधानों की 
स्थिति पर बराबर नजर रखेगा ; 


( 3 ) राजस्व के संग्रहण की प्रगति पर नजर रखेगा और 
करने के लिए अपनाए जाने वाले तरीकों के विषय में सलाह देगा ; 


संग्रहण 


( च ) यह सुनिश्चित करेगा कि भवन , भूमि , फर्नीचर, और उपस्कर 
के रजिस्टर अद्यतन रखे जाएं तथा विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे सभी 
कार्यालयों, विशेष केन्द्रों, विशेषित प्रयोगशालानों , महाविद्यालयों और 
संस्थानों के उपस्कर तथा उपयोज्य अन्य सामग्री के स्टाक की 
जांच की जाए । 


( छ ) अप्राधिकृत व्यय और अन्य वित्तीय अनियमिततामों को कुलपति 
की जानकारी में लाएगा तथा व्यतिक्रमी व्यक्तियों के विरुस अम्गासनिक 
कार्रवाई का सुझाव देगा ; पीर 
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( ज ) विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे किसी कार्यालय , केन्द्र , 
प्रयोगशाला, महाविद्यालय या संस्था में कोई ऐसी जानकारी या विवरणियां 
मांगेगा, जो यह अपने कर्तव्यों के पालन के लिए आवश्यक समझे । 


( 8 ) वित्त अधिकारी की या प्रबन्ध -बोर्ड द्वारा दम निमित्त मम्यक् रूप 
म प्राधिकृत व्यक्ति या व्यक्तियों की विश्वविद्यालय को संदेय किसी धन के 
बारे में रसीद, उस धन के संदाय के लिए पर्याप्त उन्मोचन होगी । 


विद्यापीठों के संकायाध्यक्ष 


( 1 ) विद्यापीठ के प्रत्येक मंकायाध्यक्ष की नियुक्ति कुलपति द्वारा 
उस विद्यापीठ के प्राचार्यों में से तीन वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी और 
वह पुननियुक्ति का पात्र होगा : . . . 


परन्तु संकायाध्यक्ष माट वर्ष की प्राय प्राप्त कर लेने पर उम पद पर 
नहीं रहेगा : 


परन्तु यह और कि यदि किसी समय किसी विद्यापीठ में प्राचार्य नहीं है 
तो कुलपति या कुलपति द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत संकायाध्यक्ष, विद्यापीठ 
के संकायाध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग करेगा । 


( 2 ) जब संकायाध्यक्ष का पद रिक्त है या जब संकायाध्यक्ष रुग्णता , 
मनपस्थिति के कारण या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन 
करने में असमर्थ है तब उस पद के कर्तव्यों का पालन उस व्यक्ति द्वारा किया 
जाएगा, जिसे कुलपति उस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे । 


( 3 ) संकायाध्यक्ष विद्यापीठ का अध्यक्ष होगा और विद्यापीट में अध्यापन 
और अनुसंधान के संचालन तथा उनका स्तर बनाए रखने के लिए उत्तरदायों 
होगा और उसके ऐसे अन्य कृत्य भी होंगे जो अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएं । 


( 4 ) संकायाध्यक्ष को , यथास्थिति , अध्ययन बोडों या विद्यापीट की समितियों 
के किसी अधिवेशन में उपस्थित होने और बोलने का अधिकार होगा, किन्तु 
अब तक वह उसका मदस्य नहीं है, तब तक में अपने मत देने का अधिकार 
नहीं होगा । 


विभागाध्यक्ष 


8 . ( 1 ) ऐसे विभागों की दशा में जिनमें एक से अधिक प्राचार्य हैं 
विभागाध्यक्ष की नियुक्ति , कुलपति की सिफारिश पर , प्रबन्ध -बोई द्वारा प्राचार्यों 
में से की जाएगी । 


( 2 ) ऐसे विभागों की दशा में जिनमें केवल एक प्राचार्य है , प्रबन्ध -बोर्ड 
को कुलपति की सिफारिश पर, प्राचार्य को या उपाचार्य को विभागाध्यक्ष नियुक्त 
करने का विकल्प होगा : 


परन्त प्राचार्य या उपाचार्य को विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के प्रस्ताव 
को अस्वीकार करने की स्वतन्त्रता होगी । 


( 3 ) विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया व्यक्ति उस रूप में 
तीन वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा और वह पुननियुक्ति का पात्र होगा । 


. , ( 4 ) विभागाध्यक्ष अपनी पदावधि के दौरान किसी भी समय अपना पव 
स्याग सकेगा । 
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( 5 ) विभागाध्यक्ष ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो अध्यादेशों द्वारा विहित 
किए जाएं । 


कुलानुशासक 


9. ( 1 ) प्रत्येक कुलानुशासक की नियुक्ति प्रबंध -बोर्ड द्वारा कुलपति की 
सिफारिश पर की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों 
का पालन करेगा, जो उसे कुलपति द्वारा सौपे जाएं । 


2 ) प्रत्येक कुलानुशासक दो वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा और 
पुनःनियुक्ति का पात्र होगा । 


पुस्तकालय अध्यक्षा 


10. ( 1 ) पुस्तकालय अध्यक्ष, इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति 
की सिफारिश पर प्रबंध- बोर्ड द्वारा नियुक्त किया जाएगा और यह विश्वविद्यालय 
का पूर्णकालिक अधिकारी होगा । 


2 ) पुस्तकालय अध्यक्ष, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का 
पालन करेगा , जो उसे प्रबंध- बोर्ड द्वारा सौंपे जाएं । 


प्रबंध- बोर्ड के अधिवेशनों के लिए गणपूर्ति 

11. प्रबंध-बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति प्रबंध- बोर्ड के पांच सदस्यों मे 
होगी । 


प्रबंध- बोर्ड की शक्तियां और दृश्य 


12. ( 1 ) प्रबंध- बोर्ड को विश्वविद्यालय के राजस्व और संपत्ति का प्रबंध 
मौर प्रशासन, करने तथा विश्वविद्यालय के सभी ऐसे प्रशासनिक कार्यकलापों के , 
जिनके लिए मन्यथा उपबंध नहीं किया गया है , संचालन करने की शक्ति होगी । 


( 2 ) इस अधिनियम, परिनियमों मोर अध्यावेगों के उपबन्धों के अधीन रहते 
हए, प्रबंध-बोर्ड को , उसमें निहित अन्य सभी शक्तियों के अतिरिक्त , निम्नलिखित 
शक्सियां होंगी, अर्थात् : 


( i ) अध्यापन और शैक्षणिक पदों का सुजन परना , ऐसे पदों की 
संख्या तथा उसकी उपलब्धियां अवधारित करना , और प्राचार्यो, उपाचार्यो, 
प्राध्यापकों तथा अन्य शैक्षिणिक कर्मचारिवन्द और विश्वविद्यालय द्वारा चलाए 
जाने वाले महाविद्यालयों तथा संस्थाओं में प्रामायों के कर्तव्यों तथा सेवा 
की शतों को परिनिरिचित करना : 


परन्तु अध्यापकों और शैक्षणिक कर्मचारिखन्द की संख्या , अर्हताओं और 
उपलब्धियों के संबंध में कोई कार्रवाई, प्रबन्ध-बोर्ड द्वारा, विद्या परिषद् की 
सिफारिश पर विचार किए बिना नहीं की जाएगी । 


(ii ) उतने प्राचार्यो, उपाचार्यों, प्राध्यापकों और अन्य शैक्षणिक कर्म 
पारिन्द को , जितने प्रावश्यक हों तथा विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जाने 
वाले महाविद्यालयों और संस्थानों के प्राचार्यों को , इस प्रयोजन के लिए गठित 
चयन समिति की सिफारिश पर नियुक्त करना तथा उनमें अस्थायी रिक्तियों 
को भरना ; 


( iii ) प्रशासनिक , अनुसचिवीय और अन्य आवश्यक पदों का सजन 
करना तथा अध्यादेशों द्वारा विहित रीति से उन पर नियुक्तियां करना ; 
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( iv ) कुलाधिपति और कुलपति से भिन्न विश्वविद्यालय के किसी 
पधिकारी को अनुपस्थिति छुट्टी देना तथा ऐसे अधिकारी की अनुपस्थिति में 
उसके कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक व्यवस्था करना ; 


( v ) परिनियमों और अध्यादेशों के अनुसार कर्मचारियों में अनुशासन 
का वियियमन करना और उसका पालन कराना ; 


( vi ) विश्वविद्यालय के विस, लेखाओं, विनिधानों, संपत्ति, कामकाज 
तथा सभी अन्य प्रशासनिक मामलों का प्रबन्ध और विनियमन करना और 
उस प्रयोजन के लिए ऐसे अभिकर्ता नियुक्त करना जो वह ठीक समझे ; 


( vii) वित्त समिति की सिफारिशों पर वर्ष भर के कुल प्रावती 
भौर कुल अनावर्ती व्यय की सीमाएं नियत करना ; 


( viii ) विश्वविद्यालय के धन को जिसके अन्तर्गत अनुपयोजित प्राय 
है समय- समय पर ऐसे स्टाकों , निधियों , शेयर या प्रतिभूतियों में जो वह ठीक 
समझे या भारत में स्थावर संपत्ति के ऋय में विनिहित करना जिसमें ऐसे 
विनिधानों में समय - समय पर उसी प्रकार परिवर्तन करने की शक्ति है ; 


(ix ) विश्वविद्यालय की पोर से किसी जंगम या स्थावर संपत्ति का 
अंतरण करना या मंतरण स्वीकार करना ; 


( x ) विश्वविद्यालय के कार्य को चलाने के लिए प्रावश्यक भवनों , 
परिसरों, फर्नीचर , साधिनों और अन्य साधनों की व्यवस्था करना ; 


( xi ) विश्वविद्यालय की ओर से संविदाएं करना, उनमें परिवर्तन करना , 
उन्हें कार्यान्वित करना प्रार रद्द करना ; 


( xii ) विश्वविद्यालय के ऐसे कर्मचारियों और छात्रों की , जो किसी 
कारण से , अपने को व्यथित अनुभव करें , किन्हीं शिकायतों को ग्रहण करना , 
उनका न्यायनिर्णयन करना और यदि ठीक समझा जाता है तो उन शिकायतों 
को दूर करना ; 


( xiii ) परीक्षकों और अनुसीमकों को नियुक्त करना और यदि 
मावश्यक हो , तो उन्हें हटाना तथा उनकी फीसें , उपलब्धियां और यात्रा 
भत्ते तथा अन्य भत्ते , विद्या परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् नियत करना ; 


( xiv ) विश्वविद्यालय के लिए सामान्य मुद्रा का चयन करना और ऐसी 
मुद्रा की अभिरक्षा और उपयोग की व्यवस्था करना ; 


( xv ) ऐसे विशेष इंतजाम करना जो छात्राओं के निवास और उनमें 
अनुशासन के लिए प्रावश्यक हों ; 


( xvi ) अपनी शक्तियों में से कोई शक्ति कुलपति , प्रतिकूलपति , 
संकायाध्यक्ष, कुलसचिव या वित्त अधिकारी को या विश्वविद्यालय के अन्य 
ऐसे कर्मचारी या प्राधिकरण को या अपने द्वारा नियुक्त की गई किसी समिति 
को , जिसे वह ठीक समझे , प्रत्यायोजित करना ; 


( xvii ) अध्येतावृत्तियां , छात्रवृत्तियां , मध्ययनवृत्तियां , पदक और पुरस्कार 
स्थित करना ; 


( xviii ) अभ्यागत भाचार्यो, प्रतिष्ठित पाचायो , परामर्शदातामों सथा 
विद्वानों की नियुक्ति का उपबंध करना और ऐसी नियुक्तियों के निबंधनों 
मौर शती का प्रयधारण करना , 
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( xix ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कर्तव्यों 
का पालन करना जो इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा उसे प्रक्स किए 
जाएं या उस पर अधिरोपित किए जाएं । 


योजना और विद्या समिति का गठन, उसकी शक्तियां पोर पस्य 

13. ( 1 ) योजना और विद्या समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिल कर 
बनेगी , अर्थात् : - - 


( i ) विश्वविद्यालय अनुदान प्रायोग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 
3 ) की धारा 5 की उपधारा ( 1 ) के अधीन नियुक्त विश्वविद्यालय अनुदान 
आयोग का उपाध्यक्ष , पदेन अध्यक्ष , 


( ii ) कुलपति , 
( iii ) प्रतिकुलपति , 
(iv ) सभी विद्यापीठों के संकायाध्यक्ष , 

(v ) विश्वविद्यालय के तीन शिक्षक , जो प्रबन्ध बोर्ड द्वारा नाम 
निर्देशित किए जाएंगे, 
( vi ) निम्नलिखित में से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि, - - 

( क ) पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, 


। पूर्वोत्तर परिषद् अधिनियम , 1971 ( 1971 का 84 ) 
की धारा 3 के अधीन स्थापित पूर्वोत्तर परिषद , 


( ग ) मानव संसाधन विकास मंत्रालय , भारत सरकार, पौर 


( घ ) असम राज्य सरकार , 
( vii ) सीन विशिष्ट शिक्षा शास्त्री , जो कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित 
किए जाएंगे , 

( viii ) लोक जीवन में ख्यातिप्राप्त तीन व्यक्ति , जो कुलाध्यक्ष 
द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे , 

( ix ) कुलसचिव, जो समिति का पदेन सचिव होगा । 
( 2 ) समिति के पदेन सदस्यों से भिन्न सभी सदस्य पांच वर्ष की अवधि के 
लिए पद धारण करेंगे । 


H4 


( 3 ) इस अधिनियम , परिनियमों और अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन 
रहते हए, समिति को अपने में निहित शक्तियों के अतिरिक्त निम्नलिखित 
पाक्तियां होंगी , अर्थात् : 


( क ) विश्वविद्यालय के विद्या और विकास कार्यकलापों से संबंधित 
विषयों पर अर्थात् पाठ्यक्रमों का पता लगाने और उन्हें प्रारंभ करने , केंपस 
संरचना का विकास करने , प्रवेश और भर्ती नीति की विरचना करने के 
बारे में प्रबन्ध - बोर्ड को सलाह देना , 


और 


( ख ) विद्या परिषद् और योजमा बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग 
कृत्यों का निर्वहन करना , 
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( ग ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे अन्य कृत्यों का पालन 
करना जो इन परिनियमों द्वारा उसे प्रदत्त किए जाएं या न्यस्त किए जाएं । 


( 4 ) योजना और विद्या समिति का अधिवेशन ऐसे अंतरालों पर होगा 
जो वह समीचीन समझे किन्तु उसका अधिवेशन एक वर्ष में कम से कम वो बार 
होगा । 


( 5 ) धारा 20 की उपधारा ( 3 ) के अधीन कुलाध्यक्ष द्वारा मवधारित 
तारीख को , यह परिनियम प्रभावहीन हो जाएगा । । 


विया परिषद् के अधिवेशनों के लिए गणपूति 

14. विद्या परिषद् के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति विद्या परिषद् के मौ 
सदस्यों से होगी । 


विणा परिषद की शक्तियां 

15. अधिनियम , परिनियमों , और मध्यादेशों के अधीन रहते हुए , विद्या 
परिषद की , उसमें निहित अन्य सभी शक्तियों के अतिरिक्त , निम्नलिखित शक्तियां 
होंगी, अर्थात् : --- 


( क ) विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों पर साधारण पर्यवेक्षण 
करना भौर शिक्षण के तरीकों , महाविद्यालय और संस्थानों में सहकारी 
अध्यापन , अनुसंधान के मूल्यांकन या शैक्षणिक स्तरों में सुधार के बारे में 
निदेश देना ; 

( ख ) विद्यापीठों के बीच समन्वय करना , अन्तनिद्यापीठ प्राधार पर 
परियोजनामों को कार्यान्वयन करने के लिए समितियों या मोरों की स्थापना 
करना ; 

( ग ) साधारण शैक्षणिक अभिरुषि के विषयों पर स्वप्रेरणा से या 
किसी विद्यापीठ या प्रबंध -बोर्ड द्वारा निर्देशित किए जाने पर विचार करना 
पौर उन पर समुचित कार्रवाई करना ; और 


( घ ) परिनियमों और अध्यादेशों से संगत ऐसे विनियम भोर नियम 
बमामा जो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यकरण , अनुशासन , निवास , प्रवेश , 
प्रध्येतावृतियों और अध्ययन वृतियों के लिए जाने , फीस रियायतों , सामूहिक 
जीवन और हाजिरी के संबंध में हों । 


पोजना बोर्ड 

16. ( 1 ) योजना बोर्ड , विश्वविद्यालय का प्रधान योजना निकाय होगा 
पौर वह निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगा, अर्थात् : 

( क ) विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्थापित शैक्षिक कार्यक्रमों का पुन विलोकन 
करना । 


( ख ) विश्वविद्यालय में शिक्षा की संरचना करना जिससे कि छात्रों 
फो अपने व्यक्तित्व और समाज में लाभदायक कार्य के लिए कौशल के 
विकास के लिए समुचित विषयों के विभिन्न संयोजन प्रस्थापित करने के 
लिए अवसर प्राप्त हो सकें ; 


मुजित झनमूल्योन्माची शिक्ष 


( ग ) मुल्योन्मुखी शिक्षा के लिए सहायक वातावरण और पर्यावरण 
सृजित करना ; और 


( घ ) नई अध्यापन -विद्या प्रक्रियामों का विकास करना जिनमें व्याख्याम , 
अनुशिक्षण, संगोष्ठियां, निदर्शम , स्वत : मध्ययन और सामूहिक व्यावहारिक 
परियोजनाएं सम्मिलित होंगी । 
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( 2 ) योजना बोर्ड को विश्वविद्यालय के विकास के संबंध में सलाह देने पौर 
कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति का पुनर्विलोकन करने की शक्ति होगी जिससे 
कि वह अभिनिश्चय किया जा सके कि क्या ये उन माधारों पर हैं , जिनके संबंध 
में उसने सिफारिश की है तथा उसे उससे संबंधित किसी विषय पर प्रबन्ध - बोर्ड 
मौर विद्या परिषद को सलाह देने की शक्ति भी होगी । 


( 3 ) विद्या परिषद और प्रबन्ध - बोर्ड योजना बोर्ड की सिफारिशों पर विचार 
करने के लिए पाबद्ध होंगे और ऐसी सिफारिशों को , जो उनके द्वारा स्वीकार 
की जाएं , कार्यान्वित करेंगे । 


( 4 ) योजना बोर्ड की ऐसी सिफारिशों को , जिन्हें प्रबन्ध-बोर्ड या विचा 
परिषद द्वारा खंड ( 3 ) के अधीन स्वीकार नहीं किया गया है, प्रबन्ध -बोर्ड या 
विद्या परिषद् को सिफारिशों के साथ . कुलपति द्वारा कुलाध्यक्ष को सलाह के लिए 
प्रस्तुत किया जाएगा और. कुलाध्यक्ष की सलाह, यथास्थिति, प्रबन्ध -बोर्ड या 
विद्या परिषद् द्वारा कार्यान्वित की जाएगी । 


( 5 ) योजना बोर्ड उसनी समितियां गठित कर सकेगा, जितनी विश्वविद्यालय 
के कार्यक्रमों की योजना बनाने और उनको मानीटर करने के लिए प्रावश्यक हों । 


विद्यापीठ प्रौर विभाग 

- 17 . ( 1 ) विश्वविद्यालय में उतने विद्यापीठ होंगे , जिसने अध्यादेशों द्वारा. 
विनिर्दिष्ट किए जाएं । 


( 2 ) प्रत्येक विद्यापीठ का एक विद्यापीठ बोई होगा । प्रथम विद्यापीठ 
बोर्ड के सदस , प्रबन्ध - बोर्ड द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे और वे तीन वर्ष 
की अवधि तक पद धारण करेंगे । 


( ३ ) विद्यापीठ बोर्ड की शक्तियां पौर उसके कृत्य अध्यादेशों द्वारा 
विहित किए जाएंगे । 

( 4 ) विद्यापीठ बोर्ड के अधिवेशनों का संचालन पोर ऐसे मधिवेशनों के 
लिए अपेक्षित गणपूर्ति मध्यावेशों द्वारा विहित की जाएगी । 

( 5 ) ( क ) प्रत्येक विद्यापीठ में आने विभाग होंगे, जितने अध्यादेशों द्वारा 
उसमें समनुदेशित किए जाएं । 

( ख ) किसी विभाग की स्थापना या समाप्ति परिनियमों द्वारा ही की 
जाएगी, अन्यथा नहीं : 


परन्तु योजना और विद्या समिति या विषा परिषद् की सिफारिश पर प्रबन्ध 
बोर्ड, ऐसे मध्ययन केन्द्र स्थापित कर सकेगा जिसमें विश्वविद्यालय के ऐसे . 
शिक्षक लगाए जाएंगे, जिन्हें प्रबन्ध -बोर्ड मायश्यक समझे । 


( ग ) प्रत्येक विभाग में निम्नलिखित सवस्य होंगे , अर्थात् - 


( i) विभाग के शिक्षक , 
( ii ) विभाग में अनुसंधान करने वाले व्यक्ति , 
( iii ) विद्यापीठ का संकायाध्यक्ष , 
( iv ) विभाग में संलग्न मानदु आचार्य, यदि कोई हों , तथा 

( v ) ऐसे अन्य व्यक्ति , जो अध्यादेशों के उपबन्धों के अनुगार विभाग 
के सदस्य हों । 
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अध्ययन बोर्ड 


18 . ( 1 ) प्रत्येक विभाग में एक सातकोत्तर अध्ययन बोर्ड और एक 
स्नातक पूर्व अध्ययन बोर्ड होगा । 


( 2 ) स्नातकोत्तर अध्ययन बोर्ड का गठन और उसके सदस्यों की पदावधि 
अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएगी । 


( 3 ) स्नातकोत्तर अध्ययन बोर्ड के कृत्य विभिन्न उपाधियों के लिए अनु 
संधानार्थ विषयों और अनुसंधान उपाधियों की अन्य अपेक्षामों का अनुमोदन 
करना तथा सम्पन्न विद्यापीठ बोर्ड की ऐसी रीति से, जो अध्यादेशों द्वारा 
विहित की जाए , निम्नलिखित विषयों के बारे में सिफारिश करना होगा - - 

( क ) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए जिसमें अनुसंधान उपाधि नहीं 
है , अध्ययन पाठ्यक्रम और परीक्षकों की नियुक्ति ; 

( ख ) अनुसंधान पर्यवेक्षकों की नियुक्ति ; और 

(ग ) स्नातकोत्तर अध्यापन और अनुसंधान के स्तर में सुधार के लिए 
उपाय : 


परन्तु स्नातकोत्तर मध्ययन बोर्ड के उपर्युक्त कृत्यों का पालन इस अधिनियम 
के प्रारम्भ के ठीक पश्चात् तीन वर्ष की अधि के दौरान विभाग द्वारा किया 
जाएगा । 


( 4 ) स्नातक पूर्व अध्ययन बोर्ड का गठन और उसके कृत्य और उसके सदस्यों 
की पदावधि , अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएगी । 


पित्त समिति 


19 . ( 1 ) वित्त समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात : - -. 


(i) कुलपति ; 
( ii ) प्रतिकुलपति ; 

( ii ) प्रबन्ध बोर्ड द्वारा मामनिर्देशित तीन व्यक्ति , जिममें से कम 
से कम एक प्रबन्ध - बोर्ड का सवस्प होगा ; तथा 

(iv ) कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित तीन व्यक्ति । 
( 2 ) वित्त समिति के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति , वित्त समिति के पांच 
सवस्यों से होगी । 

( 3 ) वित्त समिति के पदेन सदस्यों से मिल सभी सदस्य तीन वर्ष की 
अवधि तक पद धारण करेंगे । 

( 4 ) यदि वित्त समिति का कोई सवस्य वित्त समिति के किसी विनिश्चय से 
सहमत नहीं है, तो उसे विसम्मति टिप्पण लिखने का अधिकार होगा । 

( 5 ) लेखामों की परीक्षा और व्यय की प्रस्थापनाओं की संवीक्षा करने के 
लिए विस समिति का अधिवेशन वर्ष में कम से कम तीन बार होगा । 

( 8 ) पदों के सजन से संबंधित सभी प्रस्थापनामों की और उन मदों का 
जो बजट में शामिल नहीं की गई है, प्रबन्ध - बोर्ड द्वारा उन पर विचार किए 
जाने से पूर्व , वित्त समिति द्वारा परीक्षा की जानी चाहिए । 

( 7 ) विस अधिकारी द्वारा तैयार किए गए विश्वविद्यालय के वार्षिक 
लेखे और वित्तीय प्राक्कलन, वित्त समिति के समक्ष विचार और टीका -टिप्पणी 
के लिए रखे जाएंगे और तत्पश्चात् प्रबन्ध - बोर्ड के अनुमोदन के लिए पेश 
किए जाएंगे । 
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भारत का राजपत्र मसाधारण 


( 8 ) विस समित्ति वर्ष में कुल आवर्ती व्यय और कुल अनावर्ती व्यय के 
लिए सीमाभों की सिफारिश करेंगी , जो विश्वविद्यालय की प्राय और उसके 
साधनों पर आधारित होगी ( जिनके अन्तर्गत उत्पादक कार्यों की दशा में उधारों 
* मागम भी हो सकेंगे ) । 
धमन समितियो 

20. ( 1 ) आचार्य , उपाचार्य , प्राध्यापक , कुल सचिव, वित्त अधिकारी, 
पुस्तकालय अध्यक्ष तथा विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जाने वाले महाविद्यालयों 
और संस्थानों के प्राचार्यों के पदों पर नियुक्ति करने के लिए प्रबन्ध-बोर्ड को 
सिफारिश करने के लिए चयन समितियां होंगी । 


( a ) नीचे की सारणी के स्तम्भ ( 1 ) में विनिर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति के 
लिए चयन समिति में कुलपति, प्रतिकुलपति , कुलाध्यक्ष का एक मामनिर्दिशिती 
तथा उक्त सारणी के स्तम्म ( 2 ) की तत्समंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट व्यक्ति 


सारणी 


- - - .. 


-. -.. .. - -. 


- - - .... 


( 1 ) 


( 2 ) 


भाचार्य 


( i ) संबंधित विभाग का 
यदि वह, प्राचार्य हो । 


प्रपन , 


( ii ) एक आचार्य जो कुलपति द्वारा माम 

निर्देशित किया जाएगा । 


( iii ) तीन व्यक्ति , जो विश्वविद्यालय की 

सेवा में न हों , प्रबंध-बोर्ड द्वारा उन नामों 
के पैनल में से नामनिर्देशित किए जाएंगे 
जिनकी सिफारिश विद्या परिषद द्वारा 
उस विषय में , जिससे प्राचार्य का 
संबंध होगा , उनके विशेष ज्ञान या 
उसमें उनकी रुषि के कारण की गई हो । 


उपाचार्य / प्राध्यापक 


( i ) संबंधित विभाग का अध्यक्ष । 


( ii ) एक प्राचार्य जो कुलपति द्वारा नाम 

निर्देशित किया जाएगा । 


( iii ) दो व्यक्ति , जो विश्वविद्यालय की सेवा 

में न हो , प्रबंध -बोर्ड द्वारा उन नामों के 
पनल में से नामनिर्देशित किए जाएंगे 
जिनकी सिफारिश विद्या -परिषद् द्वारा उस 
विषय में जिससे उपाचार्य या प्राध्यापक 
का संबंध होगा, उनके विशेष मान या 
उसमें उनकी रुचि के कारण की गई हो । 


कुल सचिव, वित्त अधिकारी 


( i ) प्रबंध-बोर्ड द्वारा नामनिर्देशित उसके दो 

सदस्य । 
प्रबंध- बोर्ड द्वारा नामनिर्देशित एक ऐसा 
व्यक्ति जो विश्वविद्यालय की सेवा में 
महो। 


पुस्तकालय अध्यक्ष 


( i ) दो व्यक्ति , जो विश्वविद्यालय की सेवा 

में न हों , भौर जिन्हें पुस्तकालय विज्ञान / 
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( 2 ) 


- - - - 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- - 


- - 


- 


- - - - - - - - - 


. . - . - - - - - - - -- 


- 


--- - - - -- 


- - - - -- - - - - - - 


पुस्तकालय प्रशासन के विषय का विशेष 
शान हो और जो प्रबन्ध -बोर्ड द्वारा नाम 
निर्देशित किए जाएंगे । 


( ii ) एक व्यक्ति, जो पिण्याविद्यालय की सेवा 

में न हो और प्रबन्ध -बोर्ड द्वारा नाम 
निर्देशित किया जाएगा । 


विश्वविद्यालय द्वारा चलाए 
• जाने वाले महाविद्यालय या . 
संस्था का प्राचार्य 


तीन व्यक्ति , जो विश्वविद्यालय की सेवा 
में न हों , और जिनमें से दो प्रबंध -बोर्ड 
द्वारा और एक विधा-परिषद द्वारा उनके 
ऐसे विषय में विशेष ज्ञान या रुचि के कारण 
नामनिर्देशित किए जाएंगे , जिसमें उस महा 
विद्यालय या संस्था द्वारा शिक्षा दी जा 
रही हो । 


टिप्पण 1 --- जब नियुक्ति अन्तर विषयक परियोजना के लिए की जानी हो 
तब परियोजना का प्रधान संबंधित विभाग का अध्यक्ष समझा जाएगा । 


टिप्पण 2 नामनिर्देशित किया जाने वाला प्राचार्य उस विशिष्ट विषय से 
संबद्ध प्राचार्य होगा जिसके लिए चयन किया जा रहा है और कुलपति , किसी 
पाचार्य को नामनिविष्ट करने से पूर्व विभागाध्यक्ष और विद्यापीठ के संकायाध्यक्ष 
से परामर्श करेगा । 


-- ---- 


- - - - - - --- - -- - - - 


( 3) कुलपति , या उसकी, अनुपस्थिति में , प्रतिकुलपति , चयन समिति के 
अधिषेशनों की अध्यक्षता करेगा : , 


परन्तु चयन समिति के अधिवेशन , कुलाध्यक्ष के नामनिर्देशिती के पौर खण्ड 
( 2 ) के अधीन प्रबन्ध- बोर्ड द्वारा नामनिदशिप्त व्यक्तियों के पूर्व परामर्श के 
पश्चात् और उनकी सुविधा के अनुसार नियत किए जाएंगे : 


होंगी परत यह और कि च 


परन्तु यह और कि चयन समिति की कार्यवाहियो तब तक विधिमान्य नहीं 
होंगी जब तक : 

" ( क ) जहां कुलाध्यक्ष के नामनिर्देशिती और प्रबन्ध -बोर्ड द्वारा नाम 
निर्दिष्ट व्यक्तियों की कुल संख्या चार है, यहां उनमें से कम से कम तीन 
अधिवेशन में भाग न लें , और . 


( ख ) जहां कुलाध्यक्ष के नामनिर्देशिती और प्रबन्ध -बोर्ड द्वारा निर्विष्ट 
व्यक्तियों की कुल संख्या तीन है, वहां उनमें से कम से कम दो अधिवेशन 
में भाग न लें । 


( 4) किसी चयन समिति का अधिवेशन कुलपति द्वारा या उसकी अनुपस्थिति 
में प्रतिकुलपति द्वारा झुलाया जाएगा । . 

( 5 ) सिफारिशें करने में चयन समिति द्वारा अनुसरण की जाने वाली 
प्रक्रिया अध्यादेशों में अधिकपित की जाएंगी । 

( 6 ) यदि प्रबंध- बोर्ड, चयन समिति द्वारा की गई सिफारि स्वाफार 
करने में असमर्थ हो , तो वह अपने कारण अभिलिखित करेगा और मामले को 
प्रन्तिम मावेश के लिए कुलाध्यक्ष को भेजेगा । 


अनुभाग 1क ] 
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( i ) यषि प्रस्थायी रिक्ति एक शैक्षणिक सत्र से अधिक की अवधि 
के लिए हो तो वह पूर्वगामी खंडों में दी गई प्रक्रिया के अनुसार चयम 
समिति की सलाह से भरी जाएगी : 


परन्तु यदि कुलपति का यह समाधान हो जाता है कि काम के हित 
में रिक्ति को भरना आवश्यक है तो उपखंड ( i ) में निर्दिष्ट स्थानीय 
समिति द्वारा केवल अस्थायी प्राधार पर छह मास से अधिक अवधि के 
लिए नियुक्ति की जा सकेगी । 


(ii ) यदि अस्थायी रिक्ति एक वर्ष से कम की अवधि के लिए है तो 
ऐसी रिक्ति पर नियुक्ति स्थानीय चयन समिति की सिफारिश पर की 
जाएगी जिसमें संबंधित विद्यापीठ का संकायाध्यक्ष , विभागाध्यक्ष और 
कुलपति का एक नामनिर्देशिती होगा : 


परन्तु यदि एक ही व्यक्ति संकायाध्यक्ष और विभागाध्यक्ष का पर 
धारण करता है तो चयन समिति में कुलपति के दो नामनिर्देशिती हो 
सकेंगे : 


परन्तु यह और कि मृत्यु या अन्य किसी कारण से कारित मध्यापन 
पदों की अचानक प्राकस्मिक रिक्तियों की दशा में , संकायाध्यक्ष, सबंधित 
विभागाध्यक्ष के परामर्श से एक मास के लिए अस्थायी नियुक्ति कर सकेगा 
और ऐसी नियुक्ति की रिपोर्ट कुलपति और कुलसचिव को देगा ; 


(ii ) यदि परिनियमों के अधीन अस्थायी तौर पर नियुक्त किए 
गए किसी शिक्षक की नियुक्ति की सिफारिश नियमित चयन समिति द्वारा 
नहीं की जाती है तो वह ऐसे अस्थायी नियोजन पर सेवा में नहीं बना 
रहेगा जब तक कि उसका , यथास्थिति , अस्थायी या स्थायी नियुक्ति के लिए 
स्थानीय चयन समिति या नियमित चयन समिति द्वारा बाद में चयन नहीं 
कर लिया जाता । 


नियुक्ति का विशेष ढंग 


21. ( 1 ) परिनियम 20 में किसी बात के होते हुए भी , प्रबंध -बोर्ड, विधा 
संबंधी उच्च विशेष उपाधि और वृत्तिक योग्यता वाले व्यक्ति को , ऐसे निबंधनों 
मौर शर्तों पर जो वह ठीक समझे, विश्वविद्यालय में , यथास्थितिः , प्राचार्य या 
उपाचार्य का पद अथवा कोई अन्य शैक्षणिक पद , स्वीकार करने के लिए आमंत्रित 
कर सकेगा और उस व्यक्ति के ऐसा करने के लिए सहमत होने पर वह उसे उस 
पद पर नियुक्त कर सकेगा । 


( 2 ) प्रबंध - बोर्ड , अध्यादेशों में अधिकथित रीति के अनुसार किसी संयुक्त 
परियोजना का जिम्मा लेने के लिए किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में कार्य 
करने वाले किसी शिक्षक या अन्य शैक्षणिक कर्मचारी को नियुक्त कर सकेगा । 


नियत अवधि के लिए नियुक्ति 


22. प्रबंध-बोसे परिनियम 20 में अधिकथित प्रकिया के अनुसार चयन 
किए गए किसी पाकित को एक नियत अवधि के लिए ऐसे निबंधनों और शता 
पर , जो वह ठीक समझे, निथुक मार सकेगा । 


मान्यताप्राप्त शिक्षक 

23. ( 1 ) मान्यता प्राप्त शिक्षकों की अर्हताएं ये होंगी , जो अध्यादेशों 
द्वारा विहित की जाएं । 
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( 2 ) शिक्षकों को मान्यता के लिए सभी प्रावेदन ऐसी रीति से किए 
जाएंगे जैसी अध्यादेगी द्वारा विहित की जाए । 


( 3 ) अध्यादेशो में इस प्रयोजन के लिए अधिकथित रीति में गठित चयन 
समिति की सिफारिश के बिना कोई शिक्षक मान्यताप्राप्त शिक्षक नहीं होगा । 


( 4 ) किसी शिक्षक की मान्यता की अवधि इस निमित्त बनाए गए अध्यादेशों 
डाग अवधारित की जाएगी । 


( 5 ) विद्या परिषद, उपस्थिल और मतदान करने वाले सवस्यों के कम से 
कम दो -तिहाई बहमत द्वारा पारित - विशेष संकल्पद्वारा णि अक मे मान्यता वापस 
ले मकेगी 


परन्तु ऐसा कोई संकल्प पारित तभी किया जाएगा जब उस व्यक्ति को , 
ऐसे समय के भीतर जो उस सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, यह तक दशित 
करने की लिखित सूचना दे दी जाए कि ऐसा संकल्प क्यों न पारित कर दिया 
जाए और जब उसके प्राक्षेपों पर, यदि कोई हो , और किसी साध्य पर , जो वह 
उसके समर्थन में पेश करे, विद्या परिषद् द्वारा विचार कर लिया जाता है । 


खण्ड ( 5 ) के अधीन मान्यता वापस लेने के आदेश में व्यथित कोई 
यक्ति . ऐसे मादेश की उसको संसूचना की तारीख से तीन मास के भीतर 
प्रसमोर को अपील कर सकेगा, जो उम पर ऐसे प्रादेश पारित कर सकेंगा, जो 
वह ठीक समझे । 


समितियों . 


21 ( 1 ) विश्वविद्यालय का कोई प्राधिकरण . उसनी स्थायी या विशेष 
समितियां नियक्त कर सकेगा जितनी पह . ठीक समझे . और ऐसी समितियों में 
उन व्यक्तियों को नियुक्त कर मकेगा जो ऐमे प्राधिकरण के सदस्य . नहीं हैं । 


12) खण्ड ( 1 ) के अधीन नियुक्त कोई ऐसी समिति किसी ऐसे विषय 
में कार्यवाही कर सकेगी जो उसे प्रत्यायोजित किया जाए , किन्तुं वह नियक्त करने 
वाले प्राधिकरण द्वारा बाद में पुष्टि की जाने के अधीन होगी । 


शिक्षकों आदि के सेवा के निबंधन और शर्ते तथा आचार संहिता 


( 1 ) विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवन्द , 
नत्प्रतिकल किसी करार के अभाव में परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों में 
विनिविष्ट मेवा के निबंधनो और पतों तथा प्राचार संहिता मे शासित होंगे । 


. . . ) विश्वविद्यालय का प्रत्येव: शिक्षक और शैक्षणिक कर्मचारिवन्द का 
सदस्य लिखित संविदा के आधार पर नियुक्त किया जाएगा, जिसका प्ररूप 
अध्यादेशो माग विहित किया जाएगा । 


( 3 ) खण्ड ( 2 ) में निर्दिष्ट प्रत्येक संविदा की एक प्रति कुलसचिव के 
पास जमा कराई जाएगी । 


अग्य कर्मचारियों की सेवा के निवधर्म और रात तया भाचार संहिता 


26. विश्वविद्यालय के शिक्षकों तथा अन्य शैक्षणिक कर्मचारिबन्द से भिन्न 
विश्वविद्यालय के सभी वर्मचारी , नन्यतिकूल किसी संविदा. के अभाव में , परिनियमों , 
अध्यादेशों और विनियमों में विनिर्दिष्ट मेवा के निबंधनों , और शो तथा 
माचार संहिता से शासित होंगे । 


अनुभाग:- क ] 
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ज्येष्ठता सूची 


.. 27. ( 4 ) जब कभी . परिनियमों के अनुसार . किसी व्यक्ति को . ज्येष्ठता 
के अनुसार बक्रानुक्रम से विश्वविद्यालय का कोई पत्र धारण करना है या उसके 
किसी प्राधिकरण का सदस्य होता है तो उस ज्येष्ठता का अवधारण , उस व्यक्ति 
के , उसके प्रेड में लगातार मेवा कान और ऐसे . अन्य सिवानों के अनमार, जो 
प्रबंध- बोई समय - समय पर विहित करे,..किया जाएगा । 


( 2 ) कुलसचिव का यह कर्तव्य होगा कि . जिन व्यक्तियों को पुन परिनियमों 
के उपबंध लाग होते हैं उनके प्रत्येक वर्ग की बाबत एक पूरी और अद्यतन 
म्येष्ठता सूची बंड ( 1 ) के उपबंधों के अनमार तैयार करे पोर के । 


( 3 ) यदि मो या घधिक व्यक्तियों का किसी ग्रेड विशेष में लगातार मंत्रा 
काल बराबर हो अथवा किसी व्यक्ति मा किन्ही व्यक्तियो की . सापेक्ष . ज्येष्ठता के 
विषय में अन्यथा संदेह हो तो कुल सचिय स्वप्रेरणा से यह मामला प्रबंध -बोर्ड 
को प्रस्तुत कर सकेगा और यदि वह व्यकिा ऐमा अनुरोध करना है तो पर मामला 
प्रबन्ध - बोर्ड की प्रस्तुत करेगा, जिसका उस पर निशमय अन्तिम होगा । 


विश्वविद्यालय के कर्मचारियों का हटाया माना 

28. (.1 ) जहां विश्वविद्यालय के किसी शिक्षक , गक्षणिक मचारिवन्द 
के किसी सदस्य या किसी अन्य कर्मचारी विरुद्ध किसी प्रवचार - का अभिकथन 
है वहां शिक्षक या शैक्षणिक कार्मचारियाद के सदस्य के मामले में कुलपति और 
प्रन्स कर्मचारी के मामले में नियमित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी (जिसे 
इसमें इसके पश्चात निर्याका प्राधिकारी कहा गया है ) लिखित श्रादेशाग 
यथास्थिति , ऐसे शिक्षक , शैक्षणिक कर्मचारिवन्द के मदम्य या अन्य कर्मचारी 
को निलम्बित कर सकेगा और प्रबंध -बोई को उन पगिस्थतियों की तुन्त रिपोर्ट 
करेगा , जिनमें वह मादेश किया गया , था : 


परन्तु , यदि प्रबध -गोई की यह राग है कि मामले की परिस्थितियां ऐसी 
हैं कि शिक्षक या शैक्षणिक कर्मचारिवन्द के सदस्य का निलम्बन नहीं होना 
चाहिए तो वह उस आदेश को प्रतिसंहत कर सकेगा । 


. ( 2 ) कर्मचारियों की नियमित की सविदा के निवन्धनो में , या मया के अन्य 
निबंधनों और शर्तों में किसी बात के होते हुए भी , शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक 
कर्मचारिवृन्द, के संबंध में प्रबंध -बोई भौर अन्य कर्मचारियों के मंबई में नियुक्ति 
प्राधिकारी को , यथास्थिति , शिक्षक को या पौक्षणिक कर्मचारिवन्द के सदस्य को 
अथवा अन्य कर्मचारी को अवमार के आधार पर हटाने की शक्ति होगी । 


( 3 ) उपर्युक्स के सिवाय , यथास्थिति , प्रबन्ध - बाई या नियुक्ति प्राधिकारी 
किसी शिक्षक , शैक्षणिक कर्मचारिवन्द के मवस्य या अन्य कर्मचारी को हटाने के 
लिए हकदार तभी होगा जब उसके लिए उचित कारण हो , और उसे तीन मास 
की सूचना दे दी गई हो , या मुचना के बदले तीन माम के केवल वेतन का संदाय 
किया गया हो , अन्यथा नहीं । 


( 4 ) किसी भी शिक्षक शैक्षणिक कर्मचारिबन्द के सदस्य या अन्य कर्मचारी 
को खंड ( 2 ) या खंड ( 3 ) के अधीन तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक 
उसे उसके बारे में की जाने के लिए प्रस्थापित कार्रवाई के विरुद्ध कारण गित 
करने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो । 


( 5 ) किसी शिक्षक , शैक्षणिक कर्मचारिवन्द के मवस्य या अन्य कर्मचारी 
का हटाया जाना उस तारीख से प्रभावी होगा , जिम तारीख को उसके हटाए 
जाने का मादेश किया गया है : . 


. परन्तु जहां शिक्षक , शैक्षणिक कर्मचारिखुन्द का सदस्य या अन्य कर्मचारी 
इटाए जाने के समय निलम्बित हैं, वहां उसका हटाया जाना उस तारीब से 
प्रभावी होगा, जिस तारीख को वर निलम्बित किया गया था । 
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( 6 ) इस परिनियम के पूर्वगामी उपबंधों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते 
हए भी , कोई शिक्षक , शैक्षणिक कर्मचारिवन्द का सदस्य या अन्य कर्मचारी, -- 


क ) यदि वह स्थायी कर्मचारी है तो , यथास्थिति , प्रबंध - बोर्ड , या 
नियुक्ति प्राधिकारी को तीन मास की लिखित सूचना देकर या उसके 
बदले में तीन मास का वेतन देने के पश्चात् ही पद त्याग सकेगा ; 


( ख ) यदि वह स्थायी कर्मचारी नहीं है, नो , यथास्थिति , प्रबंध -बोर्ड 
या निमुक्ति प्राधिकारी को एक मास की लिखित सूचना देकर या उसके 
बदले में एक मास का वेतन देने के पश्चात् ही पद त्याग सकेगा : 


परन्तु ऐसा त्यागपत्र केवल उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको, यथास्थिति, 
प्रबंध- बोर्ड या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा यह त्यागपत्र स्वीकार किया जाता है । 


मानद उपाधियां 


29. ( 1 ) प्रबंध - बोर्ड , विद्या परिषद की सिफारिश पर भौर उपस्थित तथा 
मतदान करने वाले सदस्यों के दो -तिहाई से अन्यून बहमत से पारित संकल्प 
द्वारा कुलाध्यक्ष से मानद उपाधियां प्रदान करने की प्रस्थापना कर सकेगा : 


परन्त प्रापात स्थिति की दशा में नवप्रेरणा से प्रबंध-बोड, ऐसी प्रस्थापना 
कर सकेगा । 


( 2 ) प्रबंध -बोर्ड, उपस्थित और मतवान करने वाले सदस्यों के दो -तिहाई 
से अन्यन बहमय से पारित संकल्प द्वारा , फुलाध्यक्ष की पूर्व मंजरी से विश्वविद्यालय 
द्वारा प्रदत्त कोई मानद उपाधि वापस ले सकेगा । 


उपाधियों आदि का वापस लिया जाना 


30. प्रबंध- बोर्ड , उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो -तिहाई से 
मन्यन बारमत से पारित विशेष संकल्प द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा किसी व्यक्ति 
को प्रवत्स कोई उपाधि या विद्या संबंधी विशेष उपाधि या दिए गए किसी 
प्रमाणपत्र या डिप्लोमा को उचित और पर्याप्त कारण से वापस से सकेगा : 


परन्तु ऐसा कोई संकल्प पारित तभी किया जाएगा , जब उस व्यक्ति को 
ऐसे समय के भीतर जो उस सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, यह हेतुक दर्शित 
करने की लिखित सूचना दे दी जाए कि ऐसा संकल्प क्यों न पारित कर दिया 
जाए और जब प्रबंध -बोर्ड उसके प्राक्षेपों पर यदि कोई हों , और किसी माक्ष्य 
पर, जो यह उनके समर्थन में पेश करे , विचार कर लिया जाता है । 


विश्वविद्यालय के छात्रों में अनुशासन बमाए रखना 


31 . (1 ) विश्वविद्यालय के छात्रों के संबंध में अनुशासन और अनुशासनिक 
कारवाई संबंधी सभी शक्तियां , कुलपति में निहित होंगी । 


( 2 ) कुलपति अपनी सभी शक्तियां या उनमें से कोई, जो वह ठीक समझे 
कुलानशासक पौर ऐसे अन्य अधिकारियों को , जिन्हें यह इस निमित्त विनिर्दिष्ट 
करे, प्रत्यायोजित कर सकेगा । 


( 3 ) कुलपति , अनुशासन बनाए रखने की तथा एसी कारवाई करने की , 
जो उसे अनुशासन बनाए . रखने के लिए समुचित प्रतीत हो , अपनी शक्तियों 
की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अपनी शक्तियों के प्रयोग में , आवेश.. 
द्वारा , निदेश दे सकेगा कि किसी छाव या . किन्हीं गानों को किसी निर्दिष्ट भवधि 
के लिए निकाला या निष्कासित किया जाए अथवा विश्वविद्यालय के किसी 
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महाविद्यालय , संस्था या विभाग में किसी पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश 
बताई गई अवधि तक न दिया जाए अथवा उसे उतने जुर्माने का दण्ड दिया जाए , 
मो आदेश में विनिर्दिष्ट है, अथवा उमे विश्वविद्यालय या महाविद्यालय या 
संस्था या विभाग या किसी विद्यापीठ द्वारा संचालित परीक्षा या परीक्षाओं में 
सम्मिलित होने में एक या अधिक वर्षों के लिए विजित किया जाए अथवा 
संबंधित छान या छात्रों का , किसी परीक्षा या किन्ही परीक्षाओं का जिसमें 
वह या वे मम्मिलित हुए हों , परीक्षाफल राष्ट्र कर दिया जाए । 


( 4 ) महाविद्यालयों , संस्थाओं के प्राचार्यों, विद्यापीठों के संकायाध्यक्षों मथा 
विश्वविद्यालय के अध्यापन विभागों के अध्यक्षों को यह प्राधिकार होगा कि वे 
अपने- अपने महाविद्यालयों , संस्थानों, विद्यापीठो और विश्वविद्यालय के अध्यापन 
विभागों में छात्रों पर ऐसी सभी मनुशासनिक शक्तियों का प्रयोग करें जो उन 
महाविद्यालयों संस्थाओं, विद्यापीठों और विभागों में अध्यापन के उचित संचालन 
के लिए आवश्यक हों । 


( 5 ) कुलपति , प्राचार्यो और खण्ड ( 4 ) में निदिष्ट अन्य व्यक्तियों की 
शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अनुशासन और उचित आचरण संबंधी 
विस्तृत नियम विश्वविद्यालय द्वारा बनाए जाएंगे । महाविद्यालयों , संस्थानों के 
प्राचार्य , विद्यापीठों के संकायाध्यक्ष और विश्वविद्यालय के अध्यापन विभागों 
के अध्यक्ष ऐसे अनुपूरक नियम भी बना सकेंगे, जो वे पूर्वीक्त प्रयोजनों के लिए 
मावश्यक ममः । 


( 6 ) प्रवेश के समय , प्रत्येक छात्र से अपेक्षा की जाएगी कि वह इस प्राशय 
की घोषणा पर हस्ताक्षर करे कि वह अपने को कुलपति की तथा विश्वविद्यालय 
के अन्य प्राधिकारियों की अनुशासनिक अधिकारिता के अधीन अर्पित करता है । 


बोपात समारोह 


32. उपाधियां प्रदान करने तथा अन्य प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय के 
दीक्षांत समारोह उस रीति मे आयोजित किए जाएंगे, जो अध्यादेशों द्वारा विहित 
की जाए । 


भधिवेशनों का कार्यकारी अध्यक्ष 


33. जहाँ विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या ऐ 
समिति की अध्यक्षता करने के लिए किसी अध्यक्ष या सभापात का . उपबध नहा 
किया गया है अथवा जिस अध्यक्ष या सभापति के लिए इस प्रकार का उपबन्ध 
किया गया है वह अनुपस्थित है तो उपस्थित सदस्य ऐसे अधिवेशन की अध्यक्षता 
करने के लिए अपने में से एक को निर्वाचित कर लेंगे । 


स्यागपत्र 


34. प्रबन्ध - बोर्ड, विद्या परिषद या विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकरण 
या ऐसे प्राधिकरण की किसी समिति के पदेन सदस्य से भिन्न कोई सवस्य , कुल 
सचिव को संबोधित पन द्वारा त्याग सकेगा और ऐसा त्याग पत्र कुलसचिव को 
प्राप्त होते ही प्रभावी हो जाएगा । 


निरर्हताएं 


35. ( 1 ) कोई भी व्यक्ति , विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का सदस्य 
बने जाने और होने के लिए निरहित होगा , यदि-- - 


(i) वह विकृत-चित्त है ; 
(ii ) यह अनुन्मोचित दिवालिया है ; 
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( iii ) बह रोग किसी अपराम्र के , जिसमें नैसिकः अधमता 
अंतलित है , किमी न्यायालय द्वारा दोष मिन किया गया है और उसको 
बाबत छह मास में अन्यन अवधि के कारावास से दंडित किया गया है । 


( 2 ) यदि यह प्रश्न उहता है कि या कोई व्यक्ति खंड ( 1 ) में उल्लिखित 
निरहतानों में से किसी एक के अधीन है या रहा है वह प्रश्न कुलाध्यक्ष को 
विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा और उस पर उसका विनिश्चय अंतिम 
होगा और ऐम विनिश्चय के विरुद्ध किसी सिविल न्यायालय में कोई बाद या 
कार्यवाही नहीं होगी । 


सदस्यता और पद के लिए निवास की शर्त 


36. परिनियमो में किसी बाल के होते हुए भी , कोई व्यक्ति ओ , मामूली 
नौर पर भारत में निवासी न हो विश्वविद्यालय का अधिकारी या विश्वविद्यालय 
के किसी प्राधिकरण का मदस्य होने का पात्र नहीं होगा । 


अन्य निकायों की समस्यता के आधार पर प्राधिकरणों की सदस्यता 


37. पििनगमों में किसी बात के होते गा भी , जो कानिन ,निसी लिमिष्ट 
प्राधिकरण या निकाय का सदस्य होने के नाते या किसी विशिष्ट नियुक्ति पर 
होने के नाते विश्वविद्यालय में कोई पद धारण करता है या विश्वविद्यालय के 
फिसी प्राधिकरण या निकाय का सदस्य है, केवल तब तक ऐसा पद धारण करेगा 
या सदस्य बना रहेगा जब तक बह, यथास्थिति , उस विशिष्ट प्राधिकरण या निकाय 
का सदस्य या उस विशिष्ट नियुक्ति पर बना रहता है । 


पूर्व छात्र संगम 


38. ( 1 ) विश्वविद्यालय के लिए एक पूर्व छात्र संगम होगा । 


( 2 ) पूर्व छात्र संगम की सदस्यता के लिए अभिवाय , अध्यादेशो द्वारा विहित 
किया जाएगा । 


( 3 ) पूर्व छात्र संगम का कोई मदस्य , मतदान करने या निर्वाचन के लिए 
खड़े होने का तभी हकदार होगा जब वह निर्वाचन की तारीख के पहले कम से 
कम एक वर्ष सक संगम का सदस्य रहा है, और विश्वविद्यालय का कम से कम 
पांच वर्ष की अवस्थिति का स्नातक है : 


परन्तु एक वर्ष की सदस्यता पूरी करने संबंधी पर्त प्रथम निर्वाचन की दशा 
में लागू नहीं होगी । 


छात्र परिषद 

39 . ( 1 ) विश्वविद्यालय में प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के लिए एक छात्र परिषद 
गठित की जाएगी , जो निम्नलिखित में मिलकर बनेगी , अर्थात: ---- 


( i ) छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष, जो छान परिषद् का अध्यक्ष होगा ; 


(ii ) ये मभी छात्र , जिन्होंने पूर्ववर्ती शैक्षिक वर्ष के दौरान प्रध्ययन , 
ललित कला, क्रीडा और विस्तार कार्य के क्षेत्रों में पुरस्कार प्राप्त किए हैं ; 


( iii ) बीस छात्र , जो अध्ययन , क्रीडा क्रियाकलापों और व्यक्तित्व के 
मर्वोतोन्मुखी विकास में प्रतिभा के आधार पर विद्या परिषद् द्वारा नामनिदिष्ट 
किए जाए : 


परन्तु विश्वविद्यालय के किसी छात्र को विश्वविद्यालय से संबंधित कोई 
विषय छात्र परिषद के समक्ष लाने का प्रधिकार होगा , यदि अध्यक्ष ऐसा अनुज्ञात 


39 
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मेरे और उसे ऐसे किसी भी अधिवेशन में चर्चा में भाग लेने 
का उम ममय अधिकार होगा जब उम विषय के बारे में विनार किया जाना । 


( 2 ) अध्ययन , छान कल्याण कार्यक्रमों और विश्वविद्यालय के माधारण 
कार्यकरण से संबंधित महत्व के अन्य विषयों के बारे में विश्वविद्यालय के मम पित 
प्राधिकरणों को सुझाव देना छान परिषद् के कृत्य होंगे और ऐसे ममाय मर्ममम्मनि 
के प्राचार पर दिए जाएंगे । 


( 3 ) छोत्र परिषद , शेक्षणिक वर्ष में कम से कम एक बार, अधिमानतः उस 
वर्ष के प्रारंभ में , अपना अधिवेशन करेगी । 
मध्यादेश किस प्रकार धमाए जाएंगे 

40. ( 1 ) धारा 28 की उपधारा ( 2 ) के अधीन बनाए गार प्रथम 
मध्यादेण, प्रबंध-बोर्ड द्वारा पीने यिनिर्दिष्ट रीति में किसी समय भी संशोधित, 
निर्गमत पा परिवधिन किए जा मकेंगे । 

( 2 ) धारा 28 में प्रणिन ऐसे मामलों के बारे में, जो उस धारा की 
उपधारा ( 1 ) वंश ( द ) में प्रगगिल मामलों में भिन्न है, प्रबंध -बोई डाग फाई 
अध्यादेश , तब तक नहीं बनाया जाएगा जब तक कि ऐसे अध्यादेश का प्राग 
विद्या परिषद् वाग प्रस्थापित नहीं किया गया हो । 


( 3 ) प्रबंध -बाई को हम बात की शांकर नहीं होगी कि वह विद्या परिषद 
दाग बंड ( 2 ) या अधीन प्रस्थापित किमी अध्यादेश के प्रारूप का संशोधन 
को कितु वह प्रस्थापना को नामंजूर कर सकेगा या विद्या परिषद ने पुविचार 
के लिए उम संपूर्ण प्रामा का या उसके किसी को उन किन्ही मंगोधतो 
महित जिनका मुनान प्रबंध -गोई को , उग बापम भज गोगा । 


( 4 ) जहा प्रबंध - बोई न विद्या परिषद द्वारा प्रस्थापित किमी अध्यादेश 
के प्रारूप की नामंजर कर दिया है या उस वापस कर दिया है यहां विद्या 
परिपद , उग प्रश्न पर ना सिरे में विचार कर सकेगी सौर उस दशा में मन 
माम्प उपस्थित तथा मतदान करने वाले मदस्यों के कम से कम दो -तिहाई और 
विद्या परिषद के गदयों की कुल संख्या के प्राये से अधिक के बरमत में पुनः 
अभिपृप्ट कर दिया जाना है , तब प्रारूप प्रबंध- बोर्ड को बापन भेजा जा सकेगा , 
जो या तो उसे मान लेगा या उसे कृलाध्यक्ष को निर्देशित कर देगा , जिसका 
विनिमय नाम होगा । 


( 5 ) प्रबंधन द्वाग बनाया गया प्रत्येक अध्यादेश तुरन्त प्रवत होगा । 


( E ) प्रबन्ध बाई द्वारा बनाया गया प्रल्पनः अध्यादेश, उसके अंगीकार किए 
माने की तारीख से दी मागाह भीतर, गुलाबक्ष की प्रस्तुत किया जाएगा । 
अध्यादेश की प्राप्ति के चार सप्ताह के भीतर कुलाध्यक्ष को , विश्वविद्यालय को 
यह निर्दभ ने की शकिरा होगी : पर किसी न अध्यादेश के प्रवर्तन को 
निलंबित कर में सौर लाध्यक्ष, प्रस्थापित अध्यादेश पर अपने प्राक्षेप के बारे 
म प्रबध- 

बोका, यथा संभव शीन मुचित गरेगा । बिग्यविद्यालय में टिप्पणी 
प्रान कर लने के पश्चात् कुलाध्यक्ष अध्यादेश का निलम्बन करने याले भादेश की 
बापस लेगा या अध्यादेश को गाजर कर देगा और उसका थिनिश्चय अनिाग 
होगा । 
धिनियम 

41 . ( 1 ) विविद्यालय के प्राधिकरण , निम्नलिखित विषयों के बारे में 
इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों में सुसंगत विनियम बना सकेंगे , 
अर्थात् - - 

(i ) उनके अधिवेशनों में अनभरण की जाने वाली प्रक्रिया अधिकथित 
करना और गणपति के लिए क्षिात मदस्यों की संख्या नियत करना 
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i ) उन सभी विषयों के लिए उपबन्ध करना , जो इस अधिनियम , 
परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा , विनियमों द्वारा, विहित किए जाने अपेक्षित , 


( iii ) ऐसे सभी अन्य विषयों का उपबन्ध करना , जो मुख्यतः ऐसे 
प्राधिकरणों या उनके द्वारा नियुक्त समितियों के बारे में होंगे और जिनके 
लिए इस अधिनियम , परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा उपबंध न किया गया 


( 2 ) विश्वविद्यालय का प्रत्येक प्राधिकरण , उस प्राधिकरण के सवस्यों को 
मधिवेशनों की तारीखों की और उन अधिवेशनों में विचारार्थ कार्य की सूचना 
देने के लिए और अधिवेशनों की कार्यवाही का अभिलेख रखने के लिए, विनियम 
मनाएगा । 


( 3 ) प्रबन्ध- बोर्ड , इन परिनियमों के अधीन बनाए गए किसी विनियम का 
ऐसी रीति से , जो बह विनिर्दिष्ट करे, संशोधन या ऐसे किसी विनियम के रह 
किए जाने का निर्देश दे सकेगा । 


शक्तियों का प्रत्यायोजन . 


42. अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए , विश्व 
विद्यालय का कोई अधिकारी या प्राधिकरण अपनी कोई पाक्ति , अपने नियंत्रण में 
के किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकरण या व्यक्ति को इस शर्त के अधीन 
रहते हुए, प्रत्यायोजित कर सकेगा कि इस प्रकार प्रत्यायोजित शक्ति के प्रयोग 
का संपूर्ण दायित्व ऐसी शक्ति का प्रत्यायोजन करने वाले अधिकारी या प्राधिकरण 
में निहित रहेगा । 
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उपभोक्ता संरक्षण ( संशोधन ) 

अधिनियम , 1993 
( 1993 का अधिनियम संख्यांक 50 ) 

[ 27 अगस्त , 1993 ] 


उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम , 1986 

का और संशोधन 
करने के लिए 
अधिनियम 


भारत गणराज्य के चवालीम 
यह अधिनियमित हो : - - 


वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में 


1 . ( 1 ) इस अधिनियम का संक्षिप्म माम उपभोक्ता संरक्षण ( संणोधन ) 
अधिनियम, 1993 है । 


संक्षिप्स नाम 
और प्रारंभ । 


( 2 ) यह 18 जून, 1993 को प्रवृस हुमा समझा जाएगा । 


1986 का 


8 


2 . उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम , 1986 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् । 

धारा 2 का 
मूल अधिनियम कहा गया है ) धारा 2 की उपधारा ( 1 ) में ,---- 

मुंशोधम । 


( 1 ) खण्ड ( क ) के स्थान पर, निम्नलिखिस खण्ड रखा जाएगा, 
अर्थात् : -- 


( क ) “ समुचित प्रयोगशाला " से ऐसी कोई प्रयोगशाला 
या संगठन अभिप्रेत है जो 


( i ) केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त है । 


( ii ) किसी राज्य सरकार माग , एस मार्गदर्शक 
मिद्धांतों के अधीन रहते हए, जो केन्द्रीय मरकार द्वारा इस 
निमित्त विहिन किए जाए, मान्यताप्राप्त है ; या 


( iii ) कोई ऐसी प्रयोगशाला या संगठन है जो तत्समय प्रवृत्त 
किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किया गया है , 
जिसका केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा , किसी माल 
का यह अवधारण करने की दृष्टि से कि क्या उस माल में 
कोई वटि है, विश्लेषण या परीक्षण करने के लिए अनरक्षण , 
वित्तपोपण किया जाता है या सहायता की जाती है ; ; 


( 2 ) खण्ड ( क ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित 
किया जाएगा, अर्थात् : 

‘ (कक ) "शाखा कार्यालय से अभिप्रेत है 


- (i ) कोई ऐसा स्थापन जो विरोधी पक्षकार द्वारा शाखा के 
रूप में वर्णित किया गया है; या 
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( ii ) कोई ऐसा स्थापन ओ वही क्रियाकलाप या सारत : 
यही क्रियाकलाप कर रहा है जो स्थापन के मुख्य कार्यालय द्वारा 
किया जाता है, ; 


. . 


( 3) खण्ड ( ख ) के उपखण्ड (iii ) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड 
भतःस्थापित किया जाएगा , अर्थात् :-- - 


( iv ) जहां एक ही हित रखने वाले अनेक उपभोक्ता हैं वहां 
एक या अधिक उपभोक्ता । ; 


( 4 ) खण्ड ( ग ) में,-- - 


( म ) उपखंड (i ) के स्थान पर , निम्नलिखित उपखंड रखा 
जाएगा , अर्थात् : -- 


" ( i ) किसी व्यापारी द्वारा कोई अनुचित व्यापारिक 
पवहार गा कोई अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अपनाया गया 
है ; " ; 


( प्रा ) उपखंड ( ii ) में , “ परिवाद में उल्लिखित माल " मन्दों 
के स्थान पर , “ उसके द्वारा ऋय किए गए या उसके द्वारा का 
किए जाने के लिए करार किए गए माल " शब्द रखे जाएंगे ; 


( इ) . उपखंर ( ii ) में , “परिवाद में वर्णित सेवामों " शम्दो 
के स्थान पर, " उसके द्वारा भाड़े पर ली गई या उपभोग की गई 
अथवा भाड़े पर लिए जाने या उपभोग किए जाने के लिए कगर की 
गई सेवाओं " शब्द रखे जाएंगे ; 


( ई ) उपखंड ( iv ) के पश्चात् , निम्नलिखित उपखंड अंत : 
. स्थापित किया जाएगा, अर्थात् : - - 


" (v ) ऐसा माल , जो उपभोग किए जाने पर जीवन 
और सुरक्षा के लिए परिसंकटमय होगा, तत्समय प्रवृत्त किसी 
ऐसी विधि के उपबंधों के उल्लंघन में , जो उस माल की अंतर्वस्तु , 
रीति और उपभोग के प्रभाव की बाबत सूचना संप्रदर्शित करने 
की व्यापारी से अपेक्षा करती है , जनता को विश्य के लिए 
प्रस्थापित किया गया है ; ; 


( 5) खण्ड ( घ ) में,---- 


( 4 ) उपखण्ड ( ii ) में " भाई पर लेता है " शब्दों के स्थान 
पर , दोनों स्थानों पर जहां वे आते है , "भाड़े पर लेता है या उनका उपभोम 
करता है " शब्द रखे जाएंगे ; 


( मा ) उपखण (ii ) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण मंत 
में अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : - - 


स्पष्टीकरण - उपखंड (i ) के प्रयोजनों के लिए , " वाणिज्यिक 
प्रयोजन के अंतर्गत उपभोक्ता द्वारा ऐसे माल का उपभोग नहीं है 
जिसका उसने स्वनियोजन द्वारा अपनी जीविका उपार्जन के प्रयोजन में 
लिए अनन्य रूप से ऋय और उपभोग किया है ; ; 


अनुभाग का 
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( 6 ) खण्ड ( च ) में , "किसी विधि द्वारा या उसके अधीन " शब्दों के पश्चात् 
" अथवा किसी अभिव्यक्त या विवक्षित संविदा के अधीन " शब्द रखे जाएंगे ; 


( 7 ) खण्ड ( म ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया 
माएगा , अर्थात : - - 


( आम ) “ सदस्य " के अंतर्गत, यथास्थिति , राष्ट्रीय प्रायोग या 
किसी राज्य प्रायोग या जिला पीठ का अध्यक्ष और कोई सदस्य है ; ; 


( 8 ) खण्ड ( ब ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया 
भाएगा, अर्थात् : -- 


( वह ) "अवरोधक व्यापारिक व्यवहार " से ऐसा व्यापारिक 
व्यवहार अभिप्रेत है जो किसी उपभोक्ता से , यथास्थिति , किसी माल या 
सेवा का क्रय करने , उसे भाड़े पर लेने या उसका उपभोग करने की , किसी 
अन्य माल या सेवा का क्रय करने , उस भाई पर लेने या उसका उपभोग 
करने के लिए परोभाव्य शर्त के रूप में , अपेक्षा करता है ; ; 


( ७) खण्ड ( ण ) में , “बोर्ड या निवास अथवा दोनों " मयों के पश्चात् , 
" गृह निर्माण, ” मन्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ; 


( 10 ) खण्ड (द ) के स्थान पर निम्नलिखित बण्ड रखा जाएगा , 
प्रर्थात् : 


( द ) " अनुचित व्यापारिक व्यवहार से ऐसा व्यापारिक 
व्यबहार अभिप्रेत है जिसमें किसी माल के विक्रय , उपयोग या 
प्रदाय के संप्रवर्तन के प्रयोजन के लिए अथवा कोई संवा उपलब्ध 
कराए जाने के लिए , कोई मनुचित पद्धति अथवा अनुचित या प्रपंचक 
म्यवहार जिसके अंतर्गत निम्नलिखित कोई व्यवहार है , अपनाया जाता 
है , अर्थात् : - - 


( 1 ) मौखिक रूप से या लिखित रूप में या वश्यरूपण 
द्वारा कोई ऐसा कथन करने का व्यवहार जिसमें ,-- - 


( i ) यह मिथ्या व्यपदेशन किया जाता है कि माल 
किसी विशिष्ट स्तरमान, क्वालिटी , मात्रा, श्रेणी , 
संरचना , अधिमान या माउल का है , 


(ii ) यह मिथ्या व्यपदेशन किया जाता है कि 
सेवाएं किसी विशिष्ट स्तरमान , क्वालिटी या श्रेणी की 


( iii ) किसी पुननिमित , बरते हुए , नवीकृत , 
दुरस्त किए गए या पुराने माल के नया माल होने का 
मिथ्या व्यपदेशन किया जाता है । 


( iv ) यह व्यपदेशन किया जाता है कि माल या 
सेवामों को ऐसा प्रायोजन , अनुमोदन , कार्यकरण , लक्षण , 
उपसाधन , प्रयोग या फायदे प्राप्त हैं जो ऐसे माल 
या सेवामों के नहीं हैं । 
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( v ) यह व्यपदेशन किया जाता है कि विक्रेता 
या प्रदायकर्ता को ऐसा प्रायोजन या अनुमोदन या सहवक्ता 
प्राप्त है जो ऐसे विक्रेता या प्रदायकर्ता को प्राप्त नहीं 


( vi ) किसी माल या सवाभों की आवश्यकता 
या उपयोगिता से संबंधित कोई मिथ्या या भ्रामक 
व्यपदेशन किया जाता है ; 


( vii ) जनता को किसी उत्पाद के या किसी 
माल के निष्पादन , प्रभावकारिता या अस्तित्व की दीर्षता 
की , जो उसके पयाप्त या समचित परीक्षण पर प्राधा 
रित नहीं है, कोई वारंटी या प्रत्याभूति दी जाती है : 

परंतु जहां इस भाशय की प्रतिरक्षा की जाती है 
कि ऐसी वारंटी या प्रत्याभूति पर्याप्त या समुचित 
परीक्षण पर प्राधारित है वहां ऐसी प्रतिरक्षा के सबूत 
का भार उस व्यक्ति पर होगा जो ऐसी प्रतिरक्षा 
करता है ; 


व्यपदेशन फिया 


( viii ) अनता को इस रूप में 
जाता है जो - -- 


( i ) किसी उत्पाद या किसी माल या 
सेवाओं को वारंटी या प्रत्याभूति , या 


( ii ) किसी वस्तु या उसके किसी भाग 
को बदलने , उसके अनुरक्षण या उसकी मरम्मत 
करने अथवा कोई सेवा , जब तक कि उससे 
कोई विनिर्दिष्ट परिणाम प्राप्त न हो जाए , पुनः 
करने या उसे जारी रखने का यचन , 


देने के लिए तापयिन है, यदि ऐसी तात्पयित वारंटी 
या प्रत्याभूति या वचन तात्विक रूप से भ्रामक है अथवा 
यदि इस बात की कोई युक्तियुक्त संभावना नहीं है कि ऐसी 
वारंटी , प्रत्याभूति या वचन का पालन किया जाएगा ; 


( ix ) उस कीमत के बारे में जनता को ताधिक 
एप में भुलावा दिया जाता है जिस पर किसी उत्पाद या 
वैसे ही उत्पाद या माल या सेवा का मामूली तौर पर विक्रय 
किया जाता है अथवा वह उपलब्ध कराई जाती है , तथा इस 
प्रयोजन के लिए कीमत के बारे में किसी व्यपदेशन को उस 
कीमत के प्रति निर्देश करने वाला समझा जाएगा जिस 
पर सुसंगत बाजार में साधारणतया वह उत्पाद या 
माल विक्रेताभों द्वारा विक्रय किया गया है , या सेवा 
प्रदायकर्ताओं द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं , जब तक कि यह 
स्पष्टतया विनिर्दिष्ट न किया गया हो कि यह यह 
कीमत . है , जिस पर , उस व्यक्ति द्वारा, वह उत्पाद 
विक्रय किया गया है , या सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं , 
जिसके द्वारा या जिसकी ओर से स्यपदेशन किया गया है ; 


( x ) ऐसे मिथ्या या भ्रामक तथ्य दिए जाते हैं 
षा किसी अन्य व्यक्ति के माल , सेवामों या व्यापार का 
अपकथन फरते हैं । 
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स्पष्टीकरण---- खंड ( 1 ) के प्रयोजनों के लिए , 
ऐमे कथन के बारे में जो - - 


( क ) विक्रय के लिए प्रस्थापित या संप्रष 
शित किसी वस्तु पर या उसके पर या प्राधान 
पर अभिव्यक्त है ; या 


( ख ) विक्रय के लिए प्रस्थापित या सप्रदशित 
किसी वस्तु से संलग्न , उसमें रखी हुई या उसके 
साथ की किसी चीज पर या किसी ऐसी चीज 
पर , जिस पर बह वस्तु संप्रदर्शन या विक्रय के 
लिए मढ़ी हुई है , अभिव्यक्त है ; या 


( ग ) किसी ऐसी वस्तु में या उस पर 
अंतावष्ट है जो जनता को विक्रय की जाती है , भेजी 
जाती है परिदान की जाती है , पारेषित की जाती है या 
किसी भी अन्य रीति में उपलब्ध कराई जाती है ; 


यह समझा जाएगा कि वह ऐसा कथन है जो जनता को 
उस व्यक्ति द्वारा और केवल उस व्यक्ति द्वारा किया 
गया है जिसने उस कथन को इस प्रकार अभिव्यक्त , 
कराया था या अंतर्विष्ट कराया था ; 


( 2 ) ऐसे माल या मवानों के किसी रियायती कीमत 
पर विक्रय या प्रदाय के लिए , जो उस रियायती कीमत पर 
विक्रय या प्रदाय के लिए प्रस्थापित की जाने के लिए पायित 
नहीं है , या ऐसी अवधि के लिए जो , और ऐसी मात्रा में जो , उस 
बाजार के स्वरूप को , जिसमें कारबार किया जाता है , कारबार 
के स्वरूप और प्राकार को तथा विज्ञापन की प्रकृति को ध्यान 
में रखते हुए, यनिमयक्त है , किसी समाचारपत्र में या अन्यथा 
किसी विज्ञापन के प्रकाशन की अनुज्ञा घेता है । 


स्पष्टीकरण - खंड ( 2 ) के प्रयोजन के लिए , "रियायती 
कीमत " से ----- 


( क ) ऐसी कीमत अभिप्रेत है जो किसी विज्ञापन 
में , मामूली कीमत के प्रति निर्देश से या अन्यथा 
रियायती कीमत कथित की गई है । गा 


( ख ) ऐसी कीमत अभिप्रेत है जो ऐमा व्यक्ति , 
जो उस विज्ञापन को पढ़ता , सुनता या देखता है, उन 
कीमतों को ध्यान में रखते हुए जिन पर विज्ञापित उत्पाद 
या से ही उत्पाद मामूली तौर पर विक्रय किए जाते हैं , 
युक्तियुक्त रूप से रियायती कीमत समझेगा ; 


( 3 ) ( क ) दान, इनामों या अन्य वस्तुओं को प्रस्थापित 
किए जाने की अनुज्ञा देता है किंतु जिन्हें प्रस्थापित किए गए रूप 
में दिए जाने का कोई प्राशय नहीं होता है अथवा जिनसे यह 
धारणा उत्पन्न होती है कि कोई चीज मुफ्त दी जा रही है 
या प्रस्थापित की जा रही है , जबकि उसकी कीमत पूर्णत: या भागतः 
उस रकम में आ जाती है जो उस संपूर्ण संव्यवहार में प्रभारित 
की जाती है : 


( ख ) किसी उत्पाद के विक्रय , उपयोग या प्रदाय का 
अथवा किसी कारखारी हित का , प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, 
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मंप्रवर्तन करने के प्रयोजन के लिए, किसी प्रतियोगिता , लाटरी , 
संयोग-प्रधान या कोणल -प्रधान खेल के संचालन की अनुशा 
देता है ; 


( 4 ) ऐसे माल के विक्रय या प्रदाय की , जो उपभोक्ताओं 
द्वारा उपयोग किए जाने के लिए माशयित है या इस किस्म 
का है जिसका उपभोक्ताओं द्वारा प्रयोग किया जाना 
संभाव्य है , यह जानते हए या यह विश्वास करने का कारण 
रखते हुए भनुज्ञा देता है कि वह माल निष्पादन , संरचना , 
अंतर्वस्तु , डिजाइन , सनिर्माण , परिरूप या पैक करने के संबंध 
में , जो माल का उपयोग करने वाले व्यक्ति को क्षति की 
जोखिम का , निवारण करने या उसे कम करने के लिए 
आवश्यक है , उन स्तरमानों के अनुरूप नही है जो सक्षम 
प्राधिकारी द्वारा विहित किए गए हैं ; 


( 5 ) माल की जमाखोरी या उसका नाश किए जाने की 
मनसा देता है या माल के विक्रय किए जाने अथवा विक्रय 
के लिए उसके उपलब्ध कराए जाने या कोई सेवा उपलब्ध कराए जाने 
से इंकार करता है, यदि ऐसी जमाखोरी या सा नाश 
या इंकार उसका या अन्य समरूप माल या संयामों 
का दाम बढ़ाता है या बढ़ाने की प्रवत्ति रखता 
है या वह बढ़ाने के लिए प्राशयित है । । । 


N 


धारा 4 का 
संसोधन । 


3 . मल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के खंड ( क ) में , " खाय 
और नागरिक आपूर्ति विभाग " शब्दों के स्थान पर , " उपभोक्ता कार्यकलापों " शब्द रखे 
नाएंगे । 


धारा 5 का 
संशोधन । 


4 . मूल अधिनियम की धारा 5 की उपधारा ( 1 ) में , " के कम से कम तीन 
अधिवेशन किए जाएंगे " शब्दों के स्थान पर, " का कम से कम एक अधिवेशन किया 
जाएगा शब्द रखे जाएंगे । 


का 


5. मूल अधिनियम की धारा 6 में , - - 


सारा 
संशोधन । 


(i ) खंड ( क ) में , " माल " शब्द के पश्चात् , " और सेवाओं " शल्य अंत : 
स्थापित किए जाएंगे ; 

( ii ) खंड ( ख ) में , “माल " शब्द के स्थान पर, ",यथास्थिति , माल 
या सेवाभों " शब्द रखे जाएंगे ; 

( iii ) खंड ( ग ) में , “ माल " शब्द के पश्चात् “ और मेवाएं शब्द 
अंतःस्थापित किए जाएंगे ; 

( iv ) खंड ( क ) में , " अनुचित व्यापारिक व्यवहार " शब्दों के पश्चात् 
" या प्रवरोधक व्यापारिक व्यवहार " शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे । 


धारा 7 फा6 . मूल आधानयम काधारा 7 का उपधारा ( 2 ) 

6 . मूल अधिनियम की धारा 7 की उपधारा ( 2) के स्थान पर निम्नलिखित 
संशोधन । 

उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात : --- 

"( 2 ) राज्य परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् : 


( क ) राज्य सरकार में उपभोक्ता कार्यकलापों का भारसाधक मंत्री , 
जो उसका मध्यक्ष होगा ; 


__ ( ख ) ऐसे हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले उतने अन्य सरकारी 
मा गैर सरकारी सदस्य, जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं । 
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( 3 ) राज्य परिषद् का अधिवेशन आवश्यकतानुसार होगा किन्तु प्रत्येक 
कम से कम दो अधिवेशन किए जाएंगे । 


( 4 ) राज्य परिषद का अधिवेशन ऐसे समय और स्थान पर होगा जो 
अध्यक्ष ठीक समझे और वह अपने कारबार के संव्यवहार के बारे में ऐसी प्रक्रिया 
का पालन करेगी जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए । " । 


धारा का 
संगोषन । 


7 . मूल अधिनियम की धारा 9 में , 
( 1 ) खण्ड ( क ) में , - - 

( i ) “केन्द्रीय मरकार के पूर्वानमोदन म मन्दों का लोप किया 
जाएगा । 

( i ) निम्नलिखित परन्तुक अन्त में अन्तःस्थापित किया 
जाएगा , अर्थात: - - 

" परन्तु यदि राज्य सरकार ठीक समझती है तो बह किसी 
जिले में एक से अधिक जिला पीठों की स्थापना कर सकेगी । " । 
( 2 ) खण्ड ( ख ) में मे " केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से " शब्दों का 
मोप किया जाएगा । 


8 . मूल अधिनियम की धारा 10 में,--- 

बारा 10 का 
_ ( 1 ) उपधारा ( 1 ) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी , संशोधन । 
अर्थात् : 

__ "( 1 ) प्रत्येक जिला पीठ निम्नलिखित से मिलकर मनेगी, 
अर्थात् : 

( क ) ऐसा कोई व्यक्ति , जो जिला न्यायाधीमा है, या 
रह चुका है या होने के लिए अहित है, उसका अध्यक्ष होगा ; 

( ख ) को अन्य सदस्य , जो योग्यता, सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा 
वाले ऐसे व्यक्ति होंगे , जिन्हें अर्थशास्त्र , विधि , वाणिज्य , 
लेखाकर्म , उद्योग , लोक कार्य या प्रशासन का पर्याप्त 
जान या अनुभव हो या उनसे संबंधित समस्याओं के संबंध में 
कार्यवाही करने की योग्यता हो और उनमें से एक महिला 

होगी । " ; 
( 2 ) उपधारा ( 1 ) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित 
की जाएगी, अर्थात् : 

“ ( 12 ) उपधारा ( 1 ) के अधीन प्रत्येक नियुक्ति, राज्य मरकार 
द्वारा चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी जो निम्नलिखित 
से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-- - 
( i ) राज्य प्रायोग का अध्यक्ष 

- - अध्पन 
( ii ) राज्य के विधि विभाग का सचिव – सदस्य 

( iii ) राज्य में उपभोक्ता कार्यकलापों के बारे में 
कार्यवाही करने वाले विभाग का भारसाधक सघिय ... सदस्य " । 


पन्य 


धारा 11 का 
संशोधन । 


9 . मूल अधिनियम की धारा 11 में , 

( 1 ) उपधारा ( 1 ) में , " एक लाख रुपए में , कम है " शब्दों के 
स्थान पर “पाच लाख रुपए से अधिक नहीं है " शब्द रखे जाएंगे ; 
( 2 ) उपधारा ( 2 ) में, - - 

( i ) खण्ड ( क ) में , " कारबार करता है या " शब्दों के 
स्थान पर " कारबार करता है या उसका शाखा कार्यालय है या 
वह शब्द रखे जाएंगे ; 
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( ii ) खण्ड ( ख ) में , -- 

( अ ) " कारबार करता है " शब्दों के स्थान पर , "कारबार 
करता है या उसका शाखा कालिय है या वह " शब्द रखे 
भाएंगे : 

( प्रा ) “ कारबार नहीं करते " शब्दों के स्थान पर " कारवार 
नहीं करते या शाखा कार्यालय नहीं रखते " शब्द रखे 

जाएंग । 
धारा 12 के 10. मूल अधिनियम की धाग 12 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी 
स्थान पर नई धारा जाएगी , अर्थात : - - 
का प्रतिस्थापन । 
रीति , जिससे 

12 . विक्रीत या पग्दित्त या विक्रय या परिदान किए जाने के लिए 
परिवाद किया करार किए गए किसी मान अथवा उपलब्ध कराई गई या उपलब्ध कराई 
आएगा । 

जाने के लिए करार की गई किसी सेवा के संबंध में कोई परिवाद निम्न 
लिखित द्वारा जिलापीट को किया जा सकेगा , अर्थात् : - - 

( क ) यह उपभोक्ता जिसको ऐसा माल विक्रीत या परिदत्त किया 
जाता है या जिससे विक्रय या परिदान किए जाने के लिए करार 
किया जाता है अथवा जिसको ऐसी सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं या 
जिससे ऐसी सेवाएं उपलब्ध करवाए जाने के लिए करार किया जाता है ; 

( ख ) कोई मान्यताप्राप्त उपभोक्ता संगम चाहे वह उपभोक्ता , 
जिसको उस माल का विक्रय या परिदान किया जाता है या 
जिससे विक्रय या परिदान किए जाने का करार किया जाता है अथवा 
जिसको ऐसी सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं , या जिससे ऐसी सेवाएं 
उपलब्ध कराए जाने के लिए करार किया जाता है , ऐसे मंगम का 
सदस्य हो या नहीं 

। 
( ग ) जहां एक ही हित रखने वाले बहुत से उपभोक्ता 
हैं यहां इस प्रकार हितबद्ध सभी उपभोक्तामों की भोर से या उनके 
फायदे के लिए जिलापीठ की अनुज्ञा से एक या अधिक उपभोक्ता ; 

( घ ) केन्द्रीय या राज्य सरकार । 
___ स्पष्टीकरण .. - इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “ मान्यताप्राप्त उपभोक्ता 
संगम " से कम्पनी अधिनियम , 1956 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि 

। तत्समय प्रवत्त किसी अन्य विधि 
के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई स्वैच्छिक उपभोक्ता मंगम अभिप्रेत है । । 


1856 का 


। 


पारा 13 का 
संशोधन । 


1908 का 5 


11 . मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा ( 5 ) के पश्चात् , निम्न 
लिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी , अर्थात् :-- - 

" ( 6 ) जहां परिवादी धारा 2 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ख ) के 
उपखण्ड (iv ) में निर्दिष्ट कोई उपभोक्ता है वहां सिविल प्रक्रिया संहिता , 
1908 की पहली अनुसूची के आदेश 1 के नियम 8 के उपबंध इस उपां 
तरण के अधीन रहते हुए लागू होंगे कि उसमें वाद या डिक्री के प्रति 
प्रत्येक निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह किसी परिवाद या उस पर 
जिलापीठ के आदेश के प्रति निर्देश है । " । 
12. मूल अधिनियम की धारा 14 की उपधारा ( 1 ) में ,--- 

(i ) * * * 

( ii ) खण्ड ( घ ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित 
किए जाएंगे , अर्थात् : 

" ( 5 ) प्रश्नगत सेवाओं की त्रुटियों या कमियों को दूर करना ; 

( च ) अनुचित व्यापारिक व्यवहार या प्रवरोधक व्यापारिक 
व्यवहार को मन्द करना या उसे न दोहराना ; 

( छ ) परिसंकटमय माल के विक्रय के लिए प्रस्थापना न करना ; 


धारा 14 का 
संशोधन । 


अनुभाग 1 ] 
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भारा 18 का 
संशोधन । 


( ज ) परिसंकटमय माल को विऋय के लिए प्रस्थापित किए 
जाने से प्रत्याइत करना ; 

( म ) पक्षकारों के लिए पर्याप्त बों की व्यवस्था करना । " । 
13. मूल अधिनियम की धारा 18 की उपधारा ( 1 ) में , 

(i ) खंर ( क ) के अंत में निम्नलिखित परन्तुफ अंतःस्थापित किया 
जाएगा, अर्थात् : 

" परंतु इस खंड के अधीन कोई नियुक्ति, उच्च न्यायालय के मुख्य 
न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं " ; 

( ii ) खण्ड ( ख ) के पश्चात् पाने व ले परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक 
रखा जाएगा, अर्थात् : 

" परंतु इस खंड के अधीन प्रत्येक नियुक्ति , राज्य सरकार द्वारा 
चयन समिति की सिफारिश पर की आएगी, जो निम्नलिखित से मिलकर 
बनेगी , अर्थात् : 
(i ) राज्य प्रायोग का अध्यक्ष 

--- - मध्यम 
(ii ) राज्य के विधि विभाग का सचिव – सवस्य 
( iii ) राज्य में उपभोक्ता कार्यकलापों के बारे में 
कार्यवाही करने वाले विभाग का भारसाधक सचिव - सदस्य । " ; 
(iii ) उपधारा ( 2 ) में , से “ (जिनके अन्तर्गत पदावधि भी है ) " कोष्ठक 
और शब्दों का लोप किया जाएगा ; 

(iv ) उपधारा ( 2 ) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंत:स्थापित 
की जाएंगी , अर्थात् : 

" ( 3 ) राज्य प्रायोग का प्रत्येक सदस्य पांच वर्ष की अवधि तक 
या सड़सठ वर्ष की भायु तक , इनमें से जो भी पहले हो , पद धारण 
करेगा पोर पुननियुक्ति का पात्र नहीं होगा । । 

( 4 ) उपधारा ( 3) में किसी बात के होते हुए भी , उपभोक्ता 
संरक्षण ( संशोधन ) अधिनियम , 1993 के प्रारम्भ के पूर्व अध्यक्ष या 
सदस्य के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति , यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य के रूप 
में ऐसा पद अपनी पदावधि के पूरा होने तक धारण करता रहेगा । " । 


14. मल अधिनियम की धारा 17 के खंड ( क ) के उपखंड ( 1 ) में , “ एक धारा 17 का 
लाख रुपए से अधिक है किन्तु वस लाख रुपए से अधिक नहीं है " शब्दों के स्थान पर , संशोधन । । 
"पांच लाख रुपए से अधिक है किन्तु बीस लाख रुपए से अधिक नहीं है " शब्द रखे 
जाएंगे । 


15. मल अधिनियम की धारा 18 में , " धारा 12, धारा 13 और धारा 14 सारा 12 
मौर उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन जिलापीठ द्वारा परिवादों के निप - संसार 
टारे के लिए विनिदिष्ट प्रक्रिया " शब्द और अंकों के स्थान पर, "जिलापीठ द्वारा 
परिवादों के निपटारे के लिए धारा 12, धारा 13 और धारा 14 तथा उनके अधीम 
मनाए गए नियमों के उपबंध " शब्द और अंक तथा " लागू होगी " शब्दों के स्थान पर 
" लागू होंगे " शब्द रखे जाएंगे । 


धारा 20 का 
संशोधन । 


___ 16. मूल अधिनियम की धारा 20 में , --- 
. .. (i ) उपधारा ( 1 ) में , 

( अ ) खंड ( क ) के अंत में निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित 
किया जाएगा , प्रर्यात् : ---- 

"परन्तु इस खंड के अधीन कोई नियुक्ति , भारत के मुख्य 
न्यायमूति से परामर्श करने के पश्चात् ही की जाएगी, पम्यषा 
नहीं ; " ; 
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( आ ) खंड ( ख ) के पश्चात् आने वाले परन्तुक के स्थान पर 
निम्नलिखित परन्सुक रखा जाएगा , अर्थात् : - - 


" परन्तु इस खंड के अधीन प्रत्येक नियुक्ति , केन्द्रीय सरकार 
द्वारा चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी , जो निम्नलिखित 
से मिलकर बनेगी, अर्थात्: - - 


( क ) एक ऐसा व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का 
म्यायाधीश है , जिसे भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नाम 
निर्देशित किया जाएगा 


( ख ) भारत सरकार के विधि कार्य विभाग का सचिम 

___ - सदस्य 


( ग ) भारत सरकार में उपभोक्ता कार्यकलापों के 
बारे में कार्यवाही करने वाले विभाग का सजिय - सवस्य । " 


(ii ) उपधारा ( 2 ) में से "(जिनके अन्तर्गत पदावधि भी है ) " कोष्ठफ 
और शब्दों का लोप किया जाएगा ; 

( iii ) उपधारा ( 2 ) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं मन्त: 
स्थापित की जाएंगी , अर्थात् : - - 


“ ( 3 ) राष्ट्रीय प्रायोग का प्रत्येक सदस्य पांच वर्ष की अवधि 
तक या सत्तर वर्ष की आय तक , इनमें से जो भी पहले हो , पद धारण 
करेगा और पुननियुक्ति का पात्र नहीं होगा । 


( 4 ) उपधारा ( 3 ) में किसी बात के होते हए भी , उपभोक्ता 
संरक्षण ( संशोधन ) अधिनियम , 1993 के प्रारम्भ के पूर्व अध्यक्ष या 
किसी सवस्य के रूप में नियुक्त व्यक्ति , यथास्थिति , अध्यक्ष या सदस्य 
के रूप में ऐसा पद अपनी पदावधि के पूरा होने तकधारण करता रहेगा । "। 


धारा 21 का 
मोसमी 


_____ 17. मूल अधिनियम की धारा 21 के खंड ( क ) के उपखंड (i ) में , " एक लाख 
रुपए " शब्दों के स्थान पर " बीस लाख रुपए " शब्द रखे जाएंगे । 


18. मल अधिनियम की धारा 22 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी 
जाएगी , अर्थात : - - 


धारा 22 के स्थान 
पर नई धारा का 
प्रतिस्थापन । 
राष्ट्रीय प्रायोग 
की प्राक्ति और 
उसको लागू 
प्रक्रिया । 


" 22. राष्ट्रीय प्रायोग को अपने समक्ष किसी परिवाद या कार्यवाही 
के निपटाने में , - - 

( क ) धारा 13 की उपधारा ( 4 ) , उपधारा ( 5 ) और उपधारा 
( 6 ) में विनिर्दिष्ट सिविल न्यायालय की शक्तियां होंगी ; 

( ख ) विरोधी पक्षकार को यह निवेश देते हुए यह मादेश 
करने की शक्ति होगी कि वह धारा 14 की उपधारा ( 1 ) 
. के खंड ( क ) से खंड ( 8 ) में निर्दिष्ट कोई एक या मधिफ बाते 


करे, 


मौर यह ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित 

की जाए । " । 
नई धारा 24क 

___ 19. मूल अधिनियम की धारा 24 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंत: स्था 
और धारा 24ख पित की जाएंगी, अर्थात् : - - 
का मंत:स्थापन । 
परिसीमा प्राधि । 

" 240 . ( 1 ) जिलापीठ , राज्य प्रायोग या राष्ट्रीय प्रायोग , कोई परि 
बाब तब तक ग्रहण नहीं करेगा जब तक कि वह उस तारीख से , जिसको वाद 
देतुक उद्भूत होता है, दो वर्ष के भीतर फाइल न किया गया हो । 
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( 2 ) उपधारा ( 1 ) में किसी बात के होते हुए भी , कोई परिवाद 
उपधारा ( 1 ) में विनिर्दिष्ट अवधि के पश्चात् ग्रहण किया जा सकेगा यदि 
परिवादी, यथास्थिति , जिलापीठ , राज्य प्रायोग या राष्ट्रीय प्रायोग का 
यह समाधान कर देता है कि उसके पास ऐसी अवधि के भीतर परिबाद 
फाइल न करने का पर्याप्त कारण था : 


. परंतु ऐसा कोई परिवाद तम तक ग्रहण नहीं किया जाएगा अब तक 
कि , यथास्थिति , राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग या जिलाठ ऐसे 
बिलम्व के लिए माफी देने के अपने कारणों को अभिलिखित नहीं कर देता 


24 . ( 1 ) राष्ट्रीय प्रायोग का निम्नलिखित विषयों में सभी राज्य प्रशासनिक नियंत्रण । 
मायोगों पर प्रशासनिक नियंत्रण होगा , अर्थात् : --- 


(i ) मामलों में संस्थित किए आनं , निपटाए जाने , लंबित रहने 
के बारे में कालिक विवरणियां मोगना ; 

( ii ) मामलों की सुनवाई, एक पक्षकार द्वारा पेश किए गए 
दस्तावेजों की प्रतियों की विरोधी पक्षकारों पर पूर्व सामील किसी भाषा 
में लिखे गए निर्णयों के अंग्रेजी अनुवाद दिए जाने , दस्तावेजों की 
प्रतियों के शीघ्र दिए जाने के बारे में एक सी प्रक्रिया अंगीकृत 
किए जाने की माबत अनुदेश जारी करना ; 

( iii ) राज्य प्रायोगों या जिलापीठों के कार्यकरण का 
साधारण निरीक्षण , जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि इम 
अधिनियम के उद्देश्यों और प्रयोजनों की , उनकी न्यायिकल्प स्वतंत्रता 
में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किए बिना , सर्वोत्तम रूप से प्रति मी 
जा रही है । 


( 2 ) राज्य प्रायोग का उपधारा ( 1 ) में निर्दिष्ट सभी विषयों में 
अपनी अधिकारिता के भीतर सभी जिलापीठों पर प्रशासनिक नियंत्रण 
होगा । " । 


20 . मूल अधिनियम की धारा 26 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी 
जाएगी , अर्थात् : - - 


धारा 26 के स्थान 
पर मई धारा का 
प्रतिस्थापन । 


" 28 , जहां , यथास्थिति , जिलापीठ , राज्य प्रायोग या राष्ट्रीय प्रायोग 
के समक्ष संस्थित किसी परिवार के बारे में यह पाया जाता है कि वह 
तंग या परेशान करने वाला है वहां वह ऐसे कारणों से , जो लेखबद्ध किर 
जाएंगे, परिवाद को खारिज करेगा और यह आदेश करेगा कि परिवादी 
विरोधी पक्षकार को दस हजार रुपए से अनधिक ऐसे म्वर्ये का मंदाय करे 
जो प्रावण में विनिर्दिष्ट किया जाए । " । 


तंम या परेशान 
करने वाले परि 
पादों का खारिज 
किया जाना । 


21. मूल अधिनियम की धारा 27 में , -- 

( क ) "जिसके विरुद्ध परिवाद किया गया है " शब्दों के पश्चात " या 
परिवादी " शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ; 


धारा 27 का 
मंशोधन । 


" वहां ऐसा व्यापारी या व्यक्ति " शब्दों के पश्चात " या परिवादी " 
शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे । 


धारा 30 का 
संशोधम । 


22. मूल अधिनियम की धारा 30 में ,- - 

( क ) उपधारा ( 1 ) में , " इस अधिनियम की " शब्दों के पश्चात् 
"धारा 2 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( क ) ," शब्द , अंक, कोष्ठक और अक्षर 
बत: स्थापित किए जाएंगे । 
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( ब ) उपधारा ( 2 ) में , " राज्य सरकार " शम्बों के पश्चात् "धारा 7 
की उपधारा ( 2 ) के खंड ( ख ) और उपधारा ( 4),” शब्द , अंक, अक्षर 
भौर कोष्ठक मंतःस्थापित किए जाएंगे । 


मिरतम पौर 
ध्यावति । 


23. ( 1 ) उपभोक्ता संरक्षण ( संशोधन ) अध्यादेश , 1993 इसके द्वारा 
निरसित किया जाता है । 


1093 का 
अध्यादेश पंख्यांक 


24 


( 2 ) से निरसन के होते हुए भी , उक्त अध्यादेश द्वारा संसोधित मूल 
अधिनियम के अधीन की मई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा 
संगोषित मूल अधिनियम के पानी की गई समनी पाएनी । 
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पंजाब ग्राम पंचायत , समिति और जिला 
परिषद् ( चंडीगढ़ निरसन ) अधिनियम , 1994 
(1994 का अधिनियम संख्यांक 27 ) 

[ 23 अप्रैल, 1994] 


अंटीगर संघ राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त पंजाब प्राम पंचायत अधिनियम , 1952 
मोर पंजाप पंचायत समिति और जिला परिषद 
अधिनियम , 1961 का निरसम 

करने के लिए 

__ अधिनियम 
भारत गणराज्य के पैतालीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह 
अधिनियमित हो : 


1. ( 1 ) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पंजाम ग्राम पंचायत , समिति और संक्षिप्त नाम मार 
जिला परिषद् ( चंडीगढ़ निरसन ) अधिनियम , 1994 है । 

प्रारंभ । 


( 2 ) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार, राजपस में 
अधिसूचना द्वारा , नियत करे । 


2. पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम , 1952 और पंजाब पंचायत समिति और 1953 के पंजाब 
जिला परिषद अधिनियम , 1961 का , जहां तक उनका चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र पर मधिनियम 4 मार 
विस्तार है और वे उसकी विधि के भागरूप में प्रवर्तित हैं , इसके द्वारा निरसन 1961 के पंजाब 
किया जाता है । 

प्रधिनियम 

का निरसन । 
1953 का पंजाय 3. पंजाब प्राम पंचायत अधिनियम , 1952 और पंजाब पंचायत समिति पौर व्यावत्ति । 
अधिनियम 4 जिला परिषद अधिनियम, 1961 का (जिम्हें इसमें इसके पश्चात् निरसित 
1061 का पजाब अधिनियम कहा गया है ) निरसन होते हुए भी , यह निरसन , - - 
अधिनियम 3 

( क ) निरसित अधिनियमों के पूर्व प्रवर्तन या उनके अधीन सम्यक 
रूप से की गई या सहन की गई किसी बात पर प्रभाव नहीं डालेगा ; या 


( ख ) निरसित अधिनियमों के अधीन अर्जित , प्रोदभूत या उपगत 
किसी अधिकार , विशेषाधिकार , बाध्यता या दायित्व पर प्रभाव नहीं 
डालेगा ; या 


( ग ) निरसित अधिनियमों के विरुद्ध किए गए किसी अपराध की 
बाबत उपगत किसी शास्ति , समपहरण या पंड पर प्रभाव नहीं डालेगा , 
पूर्वोक्त ऐसे किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व , पास्ति , 
समपहरण या दंड की बाबत किसी अन्वेषण , विधिक कार्यवाही या उपचार 
पर प्रभाव नहीं डालेगा और ऐसा कोई अन्वेषण , विधिक कार्यवाही या उपचार 
वैसे ही संस्थित किया जा सकेगा, चालू रखा जा सकेगा या प्रवर्तित किया जा 
सकेगा और ऐसा कोई विशेषाधिकार , समपहरण या दंड वैसे ही अधिरोपित 
किया जा सकेगा मानो यह अधिनियम पारित ही नहीं किया गया हो । 
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बैंककारी कंपनी ( उपक्रमों का अर्जन और 
अंतरण ) संशोधन अधिनियम , 1994 

( 1994 का अधिनियम संख्यांक 37 ) 


[ 3 जून, 1994 


कारी कंपनी ( उपक्रमों का अर्जन और प्रतरण ) अधिनियम , 
1970 और बैंककारी कंपनी ( उपक्रमों का सर्जन 
और प्रेतरण ) अधिनियम, 1980 

का और संशोधन 


__ अधिनियम 


भारत गणराज्य के पैतालीस वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में 
यह अधिनियमित हो : - - 


अध्याय 1 


प्रारंभ 
1. ( 1 ) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम बैंककारी कंपनी ( उपक्रमों का 
अर्जन और अंतरण ) संशोधन अधिनियम , 1994 है । 


संक्षिप्त नाम भोर 
प्रारंभ । 


( 2 ) यह उस तारीख को प्रवस होगा , जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में 
अधिसपना द्वारा , नियत करे और इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए 
विभित्र तारीखें नियत की जा सकेंगी । 


अध्याय 2 


बैंककारी कंपनी ( उपक्रर्मों का अर्जन और अंतरण ) अधिनियम 


190का संशोधन 


1970 का 


5 


2. बैंककारी कंपनी ( उपक्रमों का मर्जन और अंसरण ) अधिनियम , 1970 की धारा 2 
(जिसे इस अध्याय में इसके पश्चा , बैंक राष्ट्रीयकरण अधिनियम कहा गया है ) संशोधन । । 
धारा 2 में ,-- - 


) खण्ड ( च ) के पश्चात् , निम्नलिखित खण्ड अंत : स्थापित किया 
जाएगा , अति :- - 


" ( चक ) "विहित से इस अधिनियम के अधीभ बनाए गए 
विनियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ; 


(ii ) खण्ड ( ज ) के पश्चात् , निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया 
जाएगा , अर्थात् : 


" ( ) उन शब्दों और पदों के , जो इसमें प्रय मत है और 
इस अधिनियम में या बैंककारी विनियमन अधिनियम , 1949 में 


1949 का 10 
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परिभाषित नहीं हैं किन्तु कंपनी अधिनियम , 1956 में परिभाषित 1958 का 1 
हैं , वही अर्थ हैं जो कंपनी अधिनियम , 1956 में हैं ।" । 


अध्याय 2 के 3. बैंक राष्ट्रीयकरण अधिनियम के अध्याय 2 में , "विद्यमान बैंकों के 
पीक के स्थान उपक्रमों का अंतरण शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा , 
पर नए शीर्षक का अर्थात् : - - 
प्रतिस्थापन । 

"विद्यमान बैंकों के उपक्रमों का अंतरण और सस्थानी नए बैंकों की 
शेयर पूंजी " । 


संगोषम । 


4. बैंक राष्ट्रीयकरण अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 2क ) और 
उपधारा ( 3 ) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी , अर्थात् : 


" ( 20 ) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए , प्रत्येक 
तत्स्थानी नए बैंक की प्राधिकृत पूंजी एक हजार पांच सौ करोड़ रुपए 
होगी जो वस -दस रुपए के एक सौ पचास करोड़ पूर्णतः समादत्त शेयरों में 
विभाजित होगी : 


परंत केन्द्रीय सरकार, रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् पौर 
राजपस में प्रधिसूचना द्वारा, प्राधिकृत पूंजी को , जैसा वह ठीक समझे 
बढ़ा सकेगी या घटा सकेगी , किन्तु ऐसे बढ़ाए जाने या घटाए जाने के पश्चात 
प्राधिकृत पूंजी , तीन हजार करोड़ रुपए से अधिक नहीं होगी या एक हजार 
पांच सौ करोड़ रुपए से कम नहीं होगी । 


( 2ख ) उपधारा ( 2) में किसी बात के होते हुए भी , उपधारा ( 1 ) 
के अधीन गठित प्रत्येक तत्स्थानी नए बैंक की समादत्त पूंजी , समय - समय 
पर , - 


( क ) ऐसी रकम द्वारा बढ़ाई जा सकेगी जो तत्स्थानी नए बैंक 
का निदेशक बोर्ड , रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात प्रौर 
केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से , ऐसे बैंक द्वारा स्थापित प्रारक्षित 
निधि में से ऐसी समादत्त पूंजी में अंतरित करे ; 


( ख ) ऐसी रकम द्वारा बढ़ाई जा सकेगी जो केन्द्रीय सरकार , 
रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात ऐसी समादत्त पंजी में 
अभिवाय करे । 


( ग ) ऐसी रकम द्वारा बढ़ाई जा सकेगी जो तत्स्थानी नए बैंक 
का निदेशक बोर्ड, रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात मौर केन्द्रीय 
सरकार की पूर्व मंजूरी , से शेयरों के लोक निगमन द्वारा ऐसी रीति से 
जुटाए, जो विहित की जाएं किन्तु केन्द्रीय सरकार, सभी समयों पर , 
प्रत्येक तत्स्थानी नए बैंक की समादत्त पूंजी का कम से कम इक्यावन 
प्रतिशत धारण करेगी । 


( 27 ) किसी तत्स्थानी गए बैंक की संपूर्ण समादत्त पूंजी , उपधारा 
( 27 ) के खण्ड ( ग ) के अधीन लोक निर्गमन द्वारा जुटाई गई समादत्त 
पंजी को छोड़कर, केन्द्रीय सरकार में निहित और उसको पावंटित हो जाएगी । 


( 24 ) प्रत्येक तत्स्थानी नए बैंक के ऐसे शेयर , जो केन्द्रीय सरकार 
बारा धारित नहीं हैं , निर्वाध रूप से भंतरणीय होंगें ; 
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परन्तु भारत के बाहर निवासी कोई व्यष्टि या कम्पनी अथवा ऐसी 
किसी विधि के अधीन , जो भारत में प्रवृत्त नहीं है, निगमित कोई कम्पनी 
अयवा ऐसी कम्पनी की कोई शाखा , चाहे वह भारत के बाहर निवासी 
हो या नहीं, किसी भी समय , तत्स्थानी नए बैंक के गोयरों को अंतरण 
वारा या अन्यथा धारित या अजित नहीं करेगी जसिसे कि ऐसा विनिधान 
कुल मिलाकर उस प्रतिशत से अधिक हो जाए, जो समादत्त पंजी के बीस 
प्रतिशत से अधिक नहीं है, और जो केन्द्रीय सरकार द्वारा , राजपत्र में 
अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट किया जाए । 


स्पष्टीकरण - इस खंड के प्रयोजनों के लिए , “कम्पनी से कोई 
निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत फर्म या अन्य व्यष्टि संगम है । 


( 2 ) केन्द्रीय सरकार से भिन्न तत्स्थानी नए बैंक का कोई शेयर 
धारक , तत्स्थानी नए बैंक के सभी शेयर धारकों के कुल मताधिकार के 
एक प्रतिशत से अधिक उसके द्वारा पारित किन्हीं पोयरों के संबंध में , 
मताधिकार का प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा । 


( 20 ) प्रत्येक तत्स्थानी नया बैंक , शेयर धारकों का , एक या अधिक 
जिल्दों में , एक रजिस्टर (जिसे इस अधिनियम में रजिस्टर कहा गया है ) 
अपने मुख्य कार्यालय में रखेगा और उसमें निम्नलिखित विशिष्टियां प्रविष्ट 
करेगा, अर्थात् : - - 


( i ) शेयर धारकों के नाम , पसे और उपजीविकाएं , यदि 
कोई हों , तथा प्रत्येक शेयर धारक धारा धारित शेयरों का , प्रत्येक 
शेयर को उसकी द्योतक संख्या द्वारा सूभिन्नतया इंगित करते हुए , 
विवरण ; 


( ii ) वह तारीख जिसको प्रत्येक व्यक्ति धारक के रूप में 
इस प्रकार प्रविष्ट किया जाता है । 


( iii ) वह तारीख जिसको कोई व्यक्ति शेयर धारक नहीं 
नह जाता है ; और 


( iv ) ऐसी अन्य विणिष्टियां जो विहित की जाएं । 


( 20 ) उपधारा ( 2च ) में किसी बात का होते हए भी , प्रत्येक 
तत्स्थानी नए बैंक के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह, ऐसे रक्षोपायों 
के अधीन रहते हुए जो विहित किए जाएं , कंप्यूटर फ्लापियों या डिस्कटों 
में , रजिस्टर रखें । 


1872 का 


I 


( 3 ) भारतीय साक्ष्य अधिनियम , 1872 में किसी बात के होते 
हए भी , रजिस्टर की प्रति या उसमें से कोई उद्धरण जिसका तत्स्थानी 
नए बैंक के किसी ऐसे अधिकारी के , जो इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत 
किया जाए, हस्ताक्षर से शुद्ध प्रति होना प्रमाणित किया गया हो , सभी 
विधिक कार्यवाहियों में माक्ष्य में ग्राह्य होगा । " । 


[ भाग 2 


भारत का राजपक्ष असाधारण 


68 


मई धारा3 5 . बैंक राष्ट्रीयकरण अधिनियम की धारा 3 के पश्चात् निम्नलिखित धारा 
का मंतःस्थापन । अंतःस्थापित की जाएगी , अर्थात् : --- 


न्यास का रजिस्टर 
में प्रविष्ट न किया 
जाना । 


धारा 9 का 
संशोधन । 


. “ 3क , धारा 3 की उपधारा ( 2च ) में किसी बात के होते हुए भी , 

किसी अभिव्यक्त , विवक्षित या भान्वयिक न्यास की सूचना , तत्स्थानी 
नए बैंक द्वारा रजिस्टर में प्रविष्ट नहीं की जाएगी या उसके द्वारा ग्रहण 
नहीं की जाएगी । " । 
6 . बैंक राष्ट्रीयकरण अधिनियम की धारा 9 में ,- - 

(i ) उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( क ) में , "किन्तु इस प्रकार कि ऐसे 
किसी बैंक की समादत्त पूंजी एक हजार पांच सौ करोड़ रुपए से अधिक 
न हो " शब्दों का लोप किया जाएगा ; 

( ii ) उपधारा ( 3 ) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रस्त्री 
जाएगी , अर्थात् : 

( 3 ) उपधारा ( 1 ) के अधीन बनाई गई किसी स्कीम 
के अधीन गठित किसी तत्स्थानी नए बैंक के प्रत्येक निदेशक बोर्ड 


( क ) दो से अनधिक पूर्णकालिक ऐसे निदेशक होंगे, जो केंद्रीय 
सरकार द्वारा , रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् , नियुक्त 
किए जाएंगे । 


( ख ) एक ऐसा निदेशक होगा , जो केन्द्रीय सरकार का 
पदाधिकारी हो और जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित 
किया जाएगा : 

परन्तु कोई ऐसा निदेशक किसी अन्य तत्स्थानी नए बैंक का 
निवेशक नहीं होगा । 


1980 का 40 


स्पष्टीकरण - इस खंड के प्रयोजनों के लिए , " तत्स्थानी 
नया बैंक " पद के अन्तर्गत बैंककारी कंपनी ( उपक्रमों का पर्जन 
पौर मंतरण ) अधिनियम , 1980 के अर्थ में तत्स्थानी नया बैंक है ; 

( ग ) एक ऐसा निदेशक होगा, जो रिजर्व बैंक का अधिकारी हो 
मौर जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा, रिजर्व बैंक की सिफारिश पर, 
मामनिर्देशित किया जाएगा ; 


स्पष्टीकरण — इस खंड के प्रयोजन के लिए , "रिजर्व बैंक 
का अधिकारी " के अंतर्गत रिजर्व बैंक का ऐसा अधिकारी है 
जिसे उस बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम , 1934 
की धारा 54कक के अधीन उसमें निर्दिष्ट किसी संस्था में 
प्रतिनियुक्त किया जाता है ; 


1934 का 2 


1992 का 15 


1981 का 
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1956 का 1 


( घ ) दो से अनधिक ऐसे निदेशक होंगे , जो केन्द्रीय सरकार 
द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की 
धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय 
बोर्ड , राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम , 1981 
की धारा 3 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण 
विकास बैंक, कंपनी अधिनियम , 1956 की धारा 4क की 
उपधारा ( 1 ) में विनिर्दिष्ट या उस धारा की उपधारा ( 2 ) 
के अधीन , समय-समय पर, अधिसूचित लोक वित्तीय संस्थानों 
और किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित 
या गठित अथवा कंपनी अधिनियम , 1956 के अधीन निगमित 
अन्य संस्थाओं में से नामनिर्देशित किए जाएंगे और जिनके 
पास केन्द्रीय सरकार द्वारा धारित या नियंत्रित समावत्त शेयर 
पंजी का कम से कम इक्यावन प्रतिशत हो ; 
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- 


1947 का 14 


1947 का 14 


भा 


. 


. 


. 


( ) तत्स्थानी नए बैंक के ऐसे कर्मचारियों में से जो 
औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 2 के 
खण्ड ( घ ) के अधीन कर्मकार हैं , एक निदेशक होगा , जो 
केन्द्रीय सरकार द्वारा, ऐसी रीति से , जो इस धारा के अधीन 
बनाई गई किसी स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाए, नाम निर्देशित 
किया जाएगा ; 

( च ) तत्स्थानी नए बैंक के ऐसे कर्मचारियों में से , 
जो औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 2 के , 
खण्ड ( ध ) के अधीन कर्मकार नहीं हैं , एक निदेशक 
केन्द्रीय सरकार द्वारा , रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात 
नाम निर्देशित किया जाएगा । 

( छ ) एक ऐसा निदेशक होगा , जो कम से कम पंद्रह वर्ष तक 
चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हो , और जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, रिजर्व 
बैंक से परामर्श करने के पश्चात् , नामनिर्देशित किया जाएगा ; 

( ज ) खंड ( म ) के उपबंधों के अधीन रहते हए, छह 
से अनधिक एसे निदेशक होंगे , जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नाम 
निर्देशित किए जाएंगे ; . 

( स ) जहां धारा 3 की उपधारा ( 2ख ) के खण्ड ( ग ) 
के अधीन निर्गमित पूंजी 

(i ) कुल समादत्त पूंजी के बीस प्रतिशत से 
अधिक नहीं है वहां दो से अनधिक निवेशक होंगे ; 

(ii ) कूल समादत्त पूंजी के बीस प्रतिशत से 
अधिक है किन्त चालीस प्रतिशत से अधिक नहीं है वहां 
चार से अनधिक निदेशक होंगे ; 

( iii ) कुल समादत्त पूंजी के चालीस प्रतिशत 
से अधिक है यहां छह से अनधिक निदेशक होंगे , 
जो केन्द्रीय सरकार से भिन्न शेयर धारकों द्वारा अपने में 
से निर्वाचित किए जाएंगे : 

परंतु इस खण्ड के अधीन ऐसे किन्हीं निवेशकों के निर्वाचन के 
पश्चात् कार्यभार ग्रहण कर लेने पर , खण्ड ( ज ) के अधीन नामनिर्देशित 
निवेशक उतनी ही संख्या में ऐसी रीति से निवृत्त हो जाएंगे , जो स्कीम 
में विनिर्दिष्ट की जाए । 

( 3क ) उपधारा ( 3 ) के खान ( ज ) के अधीन नामनिर्देशित 
किए जाने वाले या उस उपधारा के खण्ड ( स ) के अधीन निर्वाचित 
किए जाने वाले निदेशक ऐसे व्यक्ति होंगे - - 

( अ ) जिन्हें निम्नलिखित विषयों में से किसी एक या 
अधिक विषयों का विशेष शान या व्यावहारिक अनुभव हो , 
अर्थात : -- - 

(i ) कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था , 
(ii ) बैंककारी , 
( iii ) सहकारिता, 
( iv ) अर्थशास्त्र, 
( v ) वित्त , 
( vi ) विधि , 
( vii ) लघु उद्योग, 

( viii ) कोई अन्य विषय जिसका विशेष मान और 
व्यावहारिक अनभव . रिजर्व बैंक की राय में तत्स्थानी 
नए बैंक के लिए उपयोगी होगा ; 
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( प्रा ) जो निक्षेपकर्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करेंभे , 
अथवा 

( द ) जो कृषकों , कर्मकारों और कारीगरों के हितों का 
प्रतिनिधित्व करेंगे । 

( ब ) जहां रिजर्व बैंक की यह राय है कि किसी तत्स्थानी नए 
बैंक का उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( अ ) के अधीन निर्वाचित कोई 
निदेशक , उपधारा ( 30 ) की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है वहां 
बह , ऐसे निदेशक और बैंक को सुनवाई का उचित अवसर देने के 
पश्चात् , आदेश द्वारा, ऐसे निदेशक को हटा सकेगा और ऐसे हटाए 
जाने पर , निदेशक बोर्ड , इस प्रकार हटाए गए व्यक्ति के स्थान पर 
उपधारा ( 32 ) की अपेक्षानों को पूरा करने वाले किसी अन्य व्यक्ति 
को निदेशक के रूप में उस समय तक के लिए सहयोजित कर सकेगा 
जब तक कि कोई निदेशक , नत्स्यालो नए बैक के शेयर धारकों द्वारा 
उसके आगामी वार्षिक साधारण अधिवेशन में सम्यक् रूप में निर्वाचित 
नहीं किया जाता है और इन प्रकार सहयोजित व्यक्ति को तत्स्थानी 
नए बैंक के शेयर धारकों द्वारा निदेशक के रूप में सम्यः रूप में 

निर्वाचित किया गया समझा जाएगा । । 
पारा 10 का . बैंक राष्ट्रीयकरण अधिनियम की धारा 10 में .---- 
संशोधन । 

( i ) उपधारा ( 7 ) में , “ लाभों के प्रतिशेष को केन्द्रीय सरकार 
को अन्तरित कर देगा " शब्दों के स्थान पर " अपने शुद्ध लाभ में मे 
लाभाश घोषित कर सकेगा और अधिशेप को , यदि कोई हो , प्रतिधन रख 
सकेगा " शब्द रखे जाएंगे ; 

(ii ) उपधारा ( क ) में , “केन्द्रीय सरकार को " शब्दों के पश्चात् 

" और रिजर्व बैंक को " शब्द अंत: स्थापित किए जाएंगे । 
मई धारा 10 8. बैंक राष्ट्रीयकरण अधिनियम की धारा 10 के पश्चात् निम्नलिखित 
का अन्तःस्थापन । धारा अन्तःस्थापित की जाएगी , अर्थात् : --- 
बार्षिक साधारण 

" 10क . ( 1 ) ऐसे प्रत्येक तत्स्थानी नए बैंक का , जिसने धारा 3 
मधिमेशन । 

की उपधारा ( 2ख ) के खंड ( ग ) के अधीन पंजी निर्गमित की है , एक 
माघारण अधिवेशन ( जिसे इस अधिनियम में वार्षिक साधारण अधिवेशन कहा 
गया हैं ) ऐसे स्थान पर , जहां बैंक का मुख्य कार्यालय स्थित है , प्रत्येक वर्ष 
ऐसे समय पर आयोजित किया जाएगा, जो निदेशक बोर्ड द्वारा, समय 
समय पर , विनिर्दिष्ट किया जाए : 

परन्त ऐसा वार्षिक साधारण अधिवेशन , उस तारीख में छह सप्ताह 
की समाप्ति के पूर्व प्रायोजित किया जाएगा जिसको तुलनपत्र , लाभ और हानि 
लेखा तथा संपरीक्षक की रिपोर्ट सहित धारा 10 की उपधारा ( 7 ) 
के अधीन केन्द्रीय सरकार को या रिजर्व बैंक को , इनमें से जो भी तारीख 
पूर्वतर हो , भेजा जाता है । 

( 2 ) किसी वार्षिक साधारण अधिवेशन में उपस्थित शेयर धारक 
पूर्ववर्ती 31 मार्च तक के तैयार किए गए तत्स्थानी नए बैंक के तुलनपत्र 
तथा लाभ और हानि लेखा , लेखानों के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिए 
तत्स्थानी नए बैंक के कार्यकरण और क्रियाकलापों की बाबत निदेशक बोर्ड 
की रिपोर्ट तथा तुलनपन और लेखाओं की बाबत संपरीक्षक की रिपोर्ट 
पर विचार करने के हकदार होंगे । । 


धारा 19 का 
संशोधन । 


9. बैंक राष्ट्रीयकरण अधिनियम की धारा 19 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड 
( ख ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्त :स्थापित किए जाएंगे , अर्थात् : 

_ "( खक ) तत्स्थानी नए बैंक के शेयरों की प्रकृति, वह रीति जिससे पौर 
वे पर्ते जिनके अधीन शेयर धारित और अन्तरित किए जा सकेंगे तथा साधारण 
तया शेयर धारकों के अधिकारों और कर्तव्यों से संबंधित सभी विषय ; 


वे गर्ने जिबिक ) तत्स्थानी नाक 
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( खस ) रजिस्टर का रखा नाना , और धारा 3 की उपधारा ( 21 ) में 
विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अतिरिक्त रजिस्टर में विशिष्टियों का प्रविष्ट किया 
जाना, कम्प्यूट : फ्लापियो या डिमाटों पर जिन्टर के रखे जाने में पालन 
किए जाने वाले रक्षोपाय , रजिस्टर का निरीक्षण और बंद किया जाना और 
उनसे संबंधित सभी अन्य विषय ; 

( खग ) वह रीति जिमसे साधारण साधिवेशन बलाए जाएंगे , 
वह प्रक्रिया जिसका उममें अनुसरण किया जाएगा और वह गैति जिममे 
मताधिकार का प्रयोग किया जा सकेगा ; 

( खघ) शेयर धारको अधिशनों का प्रायोजित किया जाना 
और उनमें किया जाने यामा कारबार , 

( ख ) यह रीति बिसस गेयर धारकों या अन्य व्यक्तियों पर ल स्थानी 
नए बैंक की ओर से गुचनामों की नामीन को जा सकेगो ; 

( च ) बह रीति जिससे धारा 9 को बाग ( 3 ) के खड ( ज ) 
के प्रमोन नानिगिर निदेशक निबन हो । " । 


1980 का 40 


अध्याय 3 
बककारी कम्पनी ( उपक्रमों का अर्जन और अंतरण ) 

अधिनियम , 1980 का संशोधन 
10. बैंककारी यम्पनी ( उपक्रमो का अर्जन और अंतरण ) अधिनियम , 1980 धारा 2 का 
की [ जिसे इस अध्याय में मो पश्चात् बैंक ( दूमर ) राष्ट्रीयकरण अधिनियम संशोधन । 
कहा गया है ] धारा 2 में , - - 

(i ) खंड ( घ ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया 
जाएगा , अर्थात् : - - 

( धक ) “विहित " से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए 
विनियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ; ; 

( ii ) खंड ( 1 ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया 
जाएगा , अर्थात् : - - 

" ( च ) उन शन्दों और पली , जो इसमें प्रयुक्त हैं और इम 
अधिनियम में या बैंककारी विनियमन अधिनियम , 1949 में परि 
भाषित नहीं हैं किन्तु कम्पनी अधिनियम , 1956 में परिभाषित हैं , 

वही अर्थ है जो कम्पनी अधिनियम , 1956 में है । "। 
11. बैंक ( दुसरा ) राष्ट्रीयकरण अधिनियम के अध्याय 2 में , "विद्यमान । अध्याय 2 के 
बैंकों के उपक्रमों का अंतरण " शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा शीर्षक के स्थान 
जाएगा, अर्थात् : - - 

पर नए शोषक 

का प्रतिस्थापन । 
“विद्यमान बैंकों के उपक्रमो का अंतरण और नम्धानी नए बंकों को शेयर 
पूणी " । 
12 . बैंक ( दूसरा ) राष्ट्रीयकरण अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 22 ) 

धारा 3 का 
और उपधारा ( 3 ) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी , 

संशोधन । 
अर्थात्: ---- 

( 2क ) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए , प्रत्येक तत्स्थानी 
नए बैंक की प्राधिकृत पूंजी एक हजार पांच सौ करोड़ रुपए होगी जो दस 
दस रुपए के एक सौ पचाम करोड़ पूर्णत : ममावत शेयरों में विभाजित 
होगी : 


1949 का 10 


1956 का 1 


परन्सु केन्द्रीय सरकार, रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् और 
राजपन्न में अधिसूचना द्वारा, प्राधिकृत पूंजी को , जैसा वह ठीक समझे , बढ़ा 
सकेगी या घटा सकेगी , किन्तु ऐसे बढ़ाए जाने या घटाए जाने के पश्चात् 
प्राधिकृत पूंजी तीन हजार करोड़ रुपए से अधिक नहीं होगी या एक हजार 
पांच सौ करोड़ रुपए से कम नहीं होगी । 
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( 2ख ) उपधारा ( 2 ) में , किसी बात के होते हुए भी , उपधारा ( 1 ) 
के अधीन गठिस प्रत्येक सरस्थानी नए बैंक की समादान पूजी, समय- समय पर: 

( क ) ऐमी रकम द्वारा बढ़ाई जा सकेगी जो तत्स्थानी नए बैंक का 
निदेशक बोर्ड , रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् और केन्द्रीय 
सरकार की पूर्व मंजरी से , ऐसे बैंक द्वारा स्थापित भारक्षित निधि में 
से ऐसी समादत्त पूंजी में अन्तरित करे ; 

( ख ) ऐसी रकम द्वारा बढ़ाई जा सकेगी जो केन्द्रीय सरकार, रिजर्व 
बैंक से परामर्श करने के पश्चात , ऐसी समादत्त पूंजी में अभिदाय करे ; 

( ग ) ऐसी रकम द्वारा बढ़ाई जा सकेगी जो तत्स्थानी नए बैंक का 
निदेशक बोर्ड, रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चान और केन्द्रीय सरकार 
की पूर्व मंजुरी से , शेयरों के लोक निर्गमन द्वारा ऐसी रीति से जुटाए , 
जो विहित की जाए, केन्द्रीय सरकार, सभी समयों पर, प्रत्येक तत्स्थानी 
नए बैंक की समादत्त पूंजी का कम से कम इक्यावन प्रतिशत धारण 
करेगी । 


( ग ) किसी तत्स्थानी नए बैंक की संपूर्ण समादत्त पंजी, उपधारा ( ख ) 
के खंड ( ग ) के अधीन लोक निर्गमन बारा जटाई गई समादत्त पंजी को 
छोड़कर, केन्द्रीय सरकार में निहित और उसको भाबंटित हो जाएगी ; 

( 24 ) प्रत्येक तत्स्थानी नए बैंक के ऐगे शेयर , जो केन्द्रीय सरकार द्वारा 
धारित नहीं है, निर्बाध रूप से अंतरणीय होंगे : 

परन्तु भारत के बाहर निवासी कोई व्यष्टि या कम्पनी अथवा ऐसी किसी 
विधि के अधीन , जो भारत में प्रयत्त नहीं है , निगमित कोई कम्पनी या ऐसी कम्पनी 
या ऐसी कम्पनी की कोई शाखा , चाहे वह भारत के बाहर निवासी हो या नहीं ,किसी 
भी समय तत्स्थानी नए बैंक के शेयरों को अंतरण द्वारा या अन्यथा धारित या 
प्रणित नहीं करेगी जिससे कि ऐसा विनिधान कुल मिलाकर उस प्रतिशत से 
मधिक हो जाए , जो समादत्त पंजी के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं हैं और 
जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट किया 
जाए । 

स्पष्टीकरण - इस खंड के प्रयोजनों के लिए, " कंपनी से कोई निगमित 
निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत पार्म या अन्य ध्यष्टि संगम है । 

( 28 ) केन्द्रीय सरकार से भिन्न तत्स्थानी नए बैंक का कोई शेयर धारक , 
तत्स्थानी नए बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकार के एक प्रतिशत से 
अधिक उसके द्वारा पारित किन्हीं शेयरों के संबंध में , मताधिकार का प्रयोग करने 
का हकदार नहीं होगा । 

( 24 ) प्रत्येक तत्स्थानी नया बैंक , शेयर धारकों का एक या अधिक 
जिल्बों में एक रजिस्टर (जिसे इस अधिनियम में रजिस्टर कहा गया है ) 
अपने मुख्य कार्यालय में रखेगा और उसमें निम्नलिखित विशिष्टियां प्रविष्ट 
करेगा , अर्थात् :--- 

र धारकों के नाम , पते और उपजीविकाएं , यदि कोई हों 
प्रत्येक शेयरधारक द्वारा पारित शेयरों का , प्रत्येक शेयर को उसकी प्रोतक 
संख्या द्वारा सुभिन्नतया इंगित करते हुए , विवरण ; 

( ii ) वह तारीख जिसको प्रत्येक व्यक्ति शेयर धारक के रूप में 
इस प्रकार प्रविष्ट किया जाता है ; 

( iii ) वह तारीख जिसको कोई व्यक्ति शेयर धारक नहीं रह जाता 
है ; और 

( iv) ऐसी अन्य विशिष्टियां जो विहित की जाएं ; 
( 20 ) उपधारा ( 2च ) में किसी बात के होते हुए भी , तत्स्थानी 
नए बैंक के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह ऐसे रक्षोपायों के अधीन रहते हुए , 
जो विहित किए जाएं , कम्प्यूटर पलापियों या जिस्कटों में , रजिस्टर रखे । 


- 
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1872 


का 1 


( 3 ) भारतीय माक्ष्य अधिनियम , 1872 में किसी बात के होते हुए भी 
रजिस्टर की प्रति या उसमें से कोई उद्धरण तत्स्थानी नए बैंक के किसी ऐसे अधि 
कारी के , जो इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किया जाए, हस्ताक्षर से शुद्ध प्रति 
होना प्रमाणित किया गया हो , सभी विधियः कार्यवाहियों में साक्ष्य में ग्राह्य होगा । " । 
13. बैंक ( दूसरा ) राष्ट्रीयकरण अधिनियम की धारा 3 के पश्चात् निम्न 

नई धारा क का 
लिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएगी , अर्थात् : --- 

अन्तःस्थापन । 
" उफ . धारा 3 को उपधारा ( 24 ) में किसी बात के होते ए न्यास का रजिस्टर 
मी , किसी अभिव्यक्त , विवक्षित या मान्वयिक न्यास की सूचना तत्स्थानी में प्रविष्ट न किया 
नए बैंक द्वारा , रजिस्टर में प्रविष्ट नहीं की जाएगी या उसके द्वारा ग्रहण नहीं जाना । 
की जाएगी । " 
14. बैंक ( दूसरा ) राष्ट्रीयकरण अधिनियम की धारा 9 में ,- - 

( i ) उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( क ) में , किन्तु इस प्रकार कि ऐसे धारा 9 का 
किसी बैंक की समादत्त पूजी एक हजार पांच सौ करोड़ रुपए से अधिक महो " सशोधन 
शब्दों का लोप किया जाएगा ; . 

(ii ) उपधारा ( 3 ) के . स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी 
जाएगी, अर्थात् :---- 

“ ( 3 ) उपधारा ( 1 ) के अधीन बनाई गई फिसी स्कीम 
• के अधीन गठित किसी तत्स्थानी नए बैंक के प्रत्येक निदेशक बोर्ड 


1970 का 5 


( क ) दो से मनधिक पूर्णकालिक ऐसे निदेशक होंगे, जो केन्द्रीय 
सरकार द्वारा , रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् नियुक्त 
किए जाएंगे ; 

( ख ) एक ऐसा निदेशक होगा , जो केन्द्रीय सरकार का 
पदाधिकारी हो और जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित 
किया जाएगा : 

परन्तु कोई ऐसा निदेशक किसी अन्य तत्स्थानी नए बैंक का 
निदेशक नहीं होगा । 

स्पष्टीकरण ---इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए, तत्स्यानी या 
बैंक " पद के अन्तर्गत बैंककारी कम्पनी ( उपक्रमों का मर्जन पौर 
मन्तरण ) अधिनियम , 1970 प्रर्थ में तरस्थानी नया बैंक है । 

( ग ) एक ऐसानिदेशक होगा , जो रिजर्व बंका का अधिकारों 
हो और जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा, रिजर्व बैंक की सिफारिश 
पर, भामनिर्देशित किया जाएगा । 

स्पष्टीकरण --- इस रण्ड के प्रयोजन के लिए , "रिजर्व बैंक 
का अधिकारी के अन्तर्गत रिजर्व बैंक का ऐसा अधिकारी है , जिसे 
उस बंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम , 1934 की धारा 54कक 
के अधीन उसमें निर्दिष्ट किसी संस्था में प्रतिनियुक्ति किया जाता है । 

( प ) दो से अनधिक पसे निवेशक होंगे, जो केन्द्रीय सरकार 
द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम , 1992 
की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय 
बोर्ड , राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम , 
1981 की धारा 3 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय कृषि मौर 
ग्रामीण विकास बैंक , कम्पनी अधिनियम , 1956 की धारा 
44 की उपधारा ( 1 ) में विनिर्दिष्ट या उस धारा की उपधारा 
( 2 ) के अधीन , समय - समय पर, अधिसूषित लोक वित्तीय संस्थानों 
और किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित 
या गठित अथवा कम्पनी अधिनियम , 1956 के अधीन निगमित 
मन्य संस्थाओं में से नामनिदशिप्त किए जाएंगे और मिनके पास 
केन्द्रीय सरकार द्वारा पारित या नियंत्रित समावत शेयर 
पूंजी का कम से कम इक्यावन प्रतित हो ; 
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( अ ) सत्स्थानी नए बैंक के ऐसे कर्मचारियों में से , 
जो प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 2 के 
खंड ( घ ) के अधीन कर्मकार है, एक निदेशक होगा , जिसे 
केन्द्रीय सरकार द्वारा, ऐसी रीति से , जो इस धारा 
के . अधीन बनाई गई किसी स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाए , 
नामनिर्देशित किया जाएगा ; 


1947 का 14 


( च ) तत्स्थानी नये बैंक के ऐसें कर्मचारियों में से 
• जो प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 2 के , 

खंड ( प ) के अधीन कर्मकार नहीं है, एक निदेशक केन्द्रीय 
सरकार द्वारा, रिजर्व बैंक · से परामर्श करने के पश्चात , 
नामनिर्देशित किया जाएगा ; 


( छ ) एक ऐसा निदेशक होगा, जो कम से कम पन्द्रह 
वर्ष तक चार्टर्ड एकाउंटेंट रहा हो और जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, 
रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात , नामनिर्देशित किया 
जायेगा ; 


( ज ) खंड ( स ) के उपबंधों के अधीन रहते हुए 
छह से अनधिक ऐसे निदेशक होंगे जो केन्द्रीय सरकार द्वारा 
नामनिर्देशित किए जाएगे ; 


( झ ) जहा धारा 3 की उपधारा ( ख ) के खंड ( ग ) 
के अधीन निर्गमित पूंजी - - 

: ( i) कुल समायत्त पुजी के बीस भूतिशत में अधिक 
नहीं है वहां दो से अधिक निदेशक होंगे ; 

( ii ) कुल समावत्त पूंजी के बीस प्रतिशत से अधिक 
है किन्तु चालीस प्रतिशत से अधिक नहीं है यहां 
• चार से अनधिक निदेशक होंगे ; 

(iii ) कुल समादप्त . पंजी के चालीस प्रतिशत 
से अधिक है वहां , छह मे अनधिक निदेशक होंगे , 
जो केन्द्रीय सरकार से भिन्न शेयर धारकों द्वारा अपने में मे 
निर्वाचित किए जाएंगे । 
. परन्तु इस खंड के अधीन ऐसे किन्हीं निदेशकों के निर्वाचन 
के पश्चात कार्यभार ग्रहण कर लेने पर, खंड ( ज ) के अधीन 
नामनिर्देशित निदेशक उतनी ही संख्या में ऐसी रीति से निवृत्त हो 
जायेंगे , जो स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाए । 

( 32 ) उपधारा 3 के खंड ( ज ) के अधीन नामनिर्देशित किए 
जाने वाले या उस उपधारा के खंड ( म ) के अधीन निर्वाचित किए 
आने वाले निदेशक ऐसे व्यक्ति होग - - 

( अ ) जिन्हें निम्नलिखित विषयों में से किसी एक या 
अधिक विषयों का विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो , 
अर्थात् : - - 


( i ) कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था , 
( ii ) बैंककारी , 
( iii ) सहकारिता , 
( iv ) अर्थशास्त्र , 
( v ) वित्त , 
( vi ) विधि , 
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( vii ) लघु उद्योग , 

( viii ) कोई अन्य विषय जिसका विशेष ज्ञान 
पौर व्यावहारिक अनुभव , रिजर्व बैंक की गय में 
तत्स्वानी नए बैंक के लिए उपयोगी होगा : 

( मा ) जो निक्षेपकर्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करेंगे ; 
अणमा 

( ६ ) ओ कृषकों, कर्मकारी और कारीगरों के हितों 
का प्रतिनिधित्व करेंगे । 


( उख ) जहां रिजर्व बैंक की यह गय है कि किसी तत्स्थानी 
नए बैंक का उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( म ) के अधीन निर्वाचित कोई 
निदेशक , उपधारा ( उक ) की अपेक्षामों को पूरा महीं करता है वहां वह, 
ऐसे निदेशक और बैंक को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात 
आदेश द्वारा ऐसे निदेशक को हटा सकेगा और ऐसे हटाए जाने पर 
निदेशक बोर्ड , इस प्रकार हटाए गए व्यक्ति के स्थान पर , उपधारा 
( 30 ) की अपेक्षाओं को पूरा करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को 
निवेशक के रूप में उस समय तक के लिए मयोजित कर सकेगा 
जब तक कि कोई निदेशक , तत्स्थानी नए बैंक के शेयर धारकों द्वारा 
उसके मागामी वार्षिक साधारण अधिवेशन में सम्यक रूप से निर्वाचित 
नहीं किया जाता है और इस प्रकार सहयोजित म्यक्ति को तत्स्थानी 
नए बैंक के शेयर धारकों द्वारा निदेशक के रूप में सम्यक मप में 
निर्वाचित किया गया समझा जाएगा । । 


15. बैंक ( दूसरा ) राष्ट्रीयकरण अधिनियम की धारा 10 में , -- 


भारा 10 का 
संशोधन । 


( i ) उपधारा ( 7 ) मे , " लाभों का अतिशेष केन्द्रीय सरकार को 
मंतरित कर देगा " शब्दों के स्थान पर " अपने शुद्ध लाभ में से लाभांश 
बोषित कर सकेगा और भधिशेष को . यदि कोई हो , प्रतिधारित कर सकेगा " 
शम्द रखे जाएंगे ; 

(ii ) उपधारा ( क ) में , "केन्द्रीय मरकार फो " भन्बों के पश्चात् 
" भोर रिजर्व बैंक को " शब्द अंत :स्थापित किए जाएंगे । 


नई धारा 100 
का अंत स्थापन । 


वार्षिक साधारण 
अधिवेशन । 


16. बैंक ( दूसरा ) राष्ट्रीयकरण अधिनियम की धारा 10 के पश्चात 
निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी , अर्थात : --- 

" 100 . ( 1 ) ऐसे प्रत्येक तत्स्थानी नए बैंक का , जिसने धारा । 
की उपधारा ( ख ) के खण्ड ( ग ) के अधीन पूंजी निर्गमित की है , एक 
साधारण अधिवेशन (जिसे इस अधिनियम में वार्षिक साधारण अधिवेशन 
कहा गया है ) ऐसे स्थान पर , जहां बैंक का मुख्य कार्यालय स्थित है, प्रत्येक 
वर्ष ऐसे समय पर प्रायोजित किया जाएगा जो निवेशक बोर्ड द्वारा, समय- समय 
पर , विनिर्दिष्ट किया जाए : 

परन्तु ऐसा वार्षिक साधारण अधिवेशन , उस तारीख में छह सप्ताह की 
समाप्ति के पूर्व प्रायोजित किया जाएगा जिसको तुलनपन , लाभ और हानि , 
लेखा तथा संपरीक्षक की रिपोर्ट सहित , धारा 10 की उपधारा ( क ) के 
अधीन केन्द्रीय सरकार को या रिजर्व बैंक को , इनमें से जो भी तारीख 
पूर्वतर हो , भेजा जाता है । 

( 2 ) किसी बार्षिक साधारण अधिवेशन में उपस्थित गोयरधारक , 
पूर्ववर्ती 31 मार्च तक के तैयार किए गए तत्स्थानी नए बैंक के तुलनपत्र 
तथा लाभ और हानि लेखा, लेखामों के अंतर्गत पाने वाली अवधि के लिए 
तत्स्थानी नए बैंक के कार्यकरण और क्रियाकलापों पर निदेशक बोर्ड की 
रिपोर्ट तथा सुलनपत्र पौर लेखानों पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर चर्चा 
करने के हकदार होंगे। "। 


66 


भारत का राजपत्र प्रसाधारण 


[ भाव ? 


संशोधन । 


17 . बैंक ( दसरा ) राष्ट्रीयकरण अधिनियम की धारा 19 की उपधारा ( 2 ) 
के बण्ड ( स ) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किए जाएंगे , प्रतिः 


" ( खक ) तत्स्थाभी नए बैंक के शेयरों की प्रकृति , वह रीति जिससे 
पौर में तें जिनके अधीन शेयर धारिस. और अंतरित किए जा सकेंगे तथा 
साधारणतया शेयरधारकों के अधिकारों और कर्तव्यों से संबंधित सभी विषय ; 


( खख ) रजिस्टर का रखा जाना और धारा 3 की उपधारा ( 20 ) 
में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अतिरिक्त रजिस्टर में विशिष्टियों का प्रविष्ट 
किया आभा , कंप्यूटर फ्लापियों या डिस्कटों पर रजिस्टर के रखे जाने में 
पालन किए जाने वाले रक्षोपाय , रजिस्टर का निरीक्षण और बंद किया जाना 
- और उनसे संबंधित सभी अन्य विषय ; 


( खग ) बह रीति जिससे साधारण प्रधिवेशन बुलाए जाएंगे , वह 
प्रक्रिया जिसका उसमें अनुसरण किया जाएगा और वह रीति जिससे , मता 
धिकार का प्रयोग किया जा सकेगा ; 


( ख ) शेयर धारकों के अधिवेशनों का प्रायोजित किया जाना और 
उममें किया जाने वाला कारवार ; 


( बा ) बह रीति जिससे शेयरधारकों या अन्य व्यक्तियों पर तत्स्थानी 
• मए बैंक की ओर से सूचनामों की तामील की जा सकेगी ; . 


. ( ब ) यह रीति जिससे धारा 9 की उपधारा ( 3) के खंड ( ज ) 
के अधीन नामनिर्देशित निदेशक निवृच होंगे ; " । 
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मेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड 
(विधुत शक्ति पारेषण प्रणाली का अर्जन 
और अंतरण ) अधिनियम , 1994 

( 1994 का अधिनियम संख्यांक 56 ) 


[ 14 सितमार, 1994] 


लोकहित में भारत के विभिन्न क्षेत्रों के भीतर और उनके मार-पार 
अधिक मानिक , वक्ष और मितव्ययी आधार पर विद्युत शक्ति का 
पारेषण सुनिश्चित करने के लिए नेशनल पावर पिज का विकास 
करने की दृष्टि से नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड की 
विद्युत शक्ति पारेषण प्रणाली पोर विद्युत शक्ति पारेषण 
प्रणाली में जम कम्पनी के अधिकार, हफ और हितका 
गर्बन मोर पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया 
लिमिटेड को पेंतरण का तथा उनसे संबंधित 
मौर उनके आनुषंगिक विषयों का 
उपबंध करने के लिए 

अधिनियम 


भारत गणराज्य के पैंतालीस वर्ष में संसद द्वारा निम्मलिचित अप में वह 
मधिनियमित हो : 


अध्याय 1 


प्रारंभिक 


.. 1. ( 1 ) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम , मेषेली लिग्नाइट कारपोरेशम 
सिमिटेश (विधुत शक्ति पारेषण प्रणाली का अर्जन और अंतरण ) अधिनियम 
1984 है । 

। 


चालप्त नाम , 
विस्तारः । मोर 
प्रारंभ । 


( 2) इसका विस्तार जम्मू- कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है । 


( 3 ) इस अधिनियम की धारा 8 से धारा 11 और धारा 13 से धारा 
16 के उपबंध तुरन्त प्रवृत्त होंगे और इस अधिनियम के घोष उपबंध , 1 अप्रैल , 
1992 को प्रवत हए समझे जाएंगे और इस अधिनियम के , किसी उपबंध में , इस 
अधिनियम के प्रारंभ के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस 
अपबंध के प्रारंभ के प्रति मिर्देषा है । 


2. इस अधिनियम में जब तक कि संवर्भ से अन्यया अपेक्षित न हो , 


परिभाषाएँ । 


( क ) "नियत विन " से 1 अप्रैल , 1992 अभिप्रेत है ; 


। ( ख ) " सहय क्त कामिक से कम्पनी के ऐसे कर्मचारी अभिप्रेत हैं , 
जो उसकी विद्युत शक्ति पारेषण प्रणाली से सहयुक्त हैं ; 


- ------ - -- 
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( ग ) “ कम्पनी " से नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड अभिप्रेत 
है जो कम्पनी अधिनियम , 1956 के अधीन निगमित और रजिस्ट्रीकृत कम्पनी 1956 का 1 
है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय नेवेली- 607801 , साउथ अकिट जिला 
तमिलनाड में है ; 


( घ ) “निगम " मे . पावर ग्रिड कारपोरेशन माफ इंशिया लिमिटेड 
अभिप्रेत है जो कम्पनी अधिनियम , 1956 के अर्थ में कम्पनी है और जिसका 1956 का 1 
रजिस्ट्रीकृत कार्यालय हेमकुंट चैम्बर्स , 89 , नेहरू प्लेम , नई दिल्ली - 110019 है ; 


( 5 ) " अधिसूचना ” से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है ; 


ब ) कम्पनी के संबंध में , "विद्युत शक्ति पारेषण प्रणाली " में मुख्य 
पारेषण लाइन [ जिसके अन्तर्गत अति उच्च वोल्टता प्रत्यावर्ती धारा ( अ . 
उ० बो०प्र०धा ) लाइनें और उच्च वोल्टता विष्ट धारा ( उ०वोदिकधाल ) 
लाइनें हैं ] और कम्पनी के स्वामित्व में के उप केन्द्र हैं । 


( ७ ) "विहित से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा 
विहित अभिप्रेत है ; 


( ग ) उन शब्दों और पदो के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित 
नही हैं , किन्तु , यथास्थिति , विद्युत ( प्रदाय ) अधिनियम , 1948 या कम्पनी 
यधिनियम , 1951 में परिभाषित है, वही मर्थ है जो उन अधिनियमों में है । 


1948 का 
1956 का : 


5 


अध्याय 2 


विद्युत शक्ति पारेषण प्रणाली का प्रर्जन और अंतरण 


विद्युत शक्ति 
पारेषण प्रणाली 
के संबंध 
कम्पनी 
अधिकारों का 
अर्जन । 


3. ( 1 ) नियत दिन को , कम्पनी की विद्युत शक्ति पारेषण प्रणाली तथा 
उसकी विद्युत शक्ति पारेषण प्रणाली से संबंधित उनके अधिकार , हक और हित के 
बारे में यह समझा जाएगा कि वे इस अधिनियम के आधार पर केन्द्रीय सरकार 
को अंतरित और उसमें निहित हो गए हैं । 


( 2 ) इस प्रकार . निहित होने के ठीक पश्चात् , उपधारा ( 1 ) के आधार पर 
केन्द्रीय सरकार में निहित विद्युत शक्ति पारेषण प्रणाली के बारे में यह समझा 
जाएगा कि वह निगम को अंतरित और उसमें निहित हो गई है । 


निहित होने का 
माधारण प्रभाव । 


4. ( 1 ) विद्युत शक्ति पारेषण प्रणाली के बारे में यह समझा जाएगा कि उसके 
अन्तर्गत ऐसी प्रणाली से संबंधित सभी प्रास्तिया, अधिकार, पट्टाधतियां, शक्तियां , 
प्राधिकार और विशेषाधिकार तथा ऐमी सभी स्थायर और अंगम संपति 
हैं , जिसके अन्तर्गत भूमि , भवन , कर्मशालाए , परियोजनाएं ( चाहे पूर्ण हों या 
पूर्णता या योजना के किसी प्रक्रम पर हों ) , स्टोर, फालतू पुणे , उपकरण, मशीनरी 
और उपस्कर, सनिर्माण उपस्कर , अनुपयोजित दीर्घकालिक और अल्पकालिक 
उधार हैं नथा ऐसी संपत्ति में या उससे उत्पन्न होने वाले सभी अन्य अधि 
कार और हित हैं , जो नियत दिन के ठीक पूर्व, कम्पनी के स्वामित्व , कब्जे , 
शाक्ति या नियंत्रण में थे और उससे संबंधित सभी लेखा बहियां , रजिस्टर और 
मभी अत्य. . वस्तावेजे हैं चाहे वे किसी भी प्रकार की हों , किन्तु निम्नलिखित 
को इसके अन्तर्गत वहीं समझा जाएगा, अर्थात : - - 
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( क ) नियत दिन के ठीक पूध कम्पनी को शोध्य बही ऋण ; 


( ख ) नियत दिन को गेकर बाकी और बैंक अनिशेष ; 


( ग ) नियत दिन के पूर्व की किसी अवधि के सबंध में गजस्व बाम 
म माय और व्यय । 


स्पष्टीकरण - - शंकामों को दूर करने के लि : यह घोषित किया जाता है कि 
कम्पनी की विद्युत शक्ति पारेषण प्रणाली में संबंधित अधिकारों के अन्तर्गत, जा 
धारा 3 . की उपधारा ( 2 ) और इस उपधारा के प्रधीन निगम को अंतरित पौर 
उसमें निहित हो गए हैं , विधुत शक्ति के पारेषण के लिए पारेषण प्रभारों के 
संग्रहण का अधिकार है और कम्पनी द्वारा नियत दिन को या उसके पश्चात् पारेषम 
प्रभारों के रूप में संग्रहीत कोई धनराशि ( चाहे पृथक्त शित की गई हो मा 
नहीं ) कम्पनी द्वारा निगम को संदेय होगी । 


( 2 ) जब तक कि इस अधिनियम द्वारा अभिव्यक्त रूप से अन्यथा स्प 
बंधित न किया गया हो , कम्पनी की विद्युत शक्ति पारेषण प्रणाली से संबंधित सभी मिलेगा, 
बंधपत्र , ( भारत सरकार द्वारा दी गई प्रतिभूतियों से भिन्न ) प्रतिभूतियां, करार, मुख्ता 
रनामें , विधिक प्रतिनिधित्व के अनुदान और किसी भी प्रकृति की अन्य लियते 
जो नियत दिन के ठीक पूर्व विद्यमान या प्रभावी है और जिनमें कम्पनी पक्षकार 
है या जो उक्त कम्पनी के पक्ष में है, निगम के विरुद्ध या उसके पक्ष में वैसे ही 
पूर्णतया प्रवत्त और प्रभावी होगी और उन्हें वैसे ही पुर्णत : और प्रभावी रूप से 
प्रवर्तित या कार्यान्वित किया जा सकेगा मानों कम्पनी के स्थान पर निगम उनमें 
पक्षकार रहा हो या मानों के निगम के पक्ष में जारी की गई हों । । 


( 3) यदि, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को , ऐसी किसी संपत्ति या 
मास्ति के संबंध में , जो धारा 3 की उपधारा ( 2 ) के अधीन निगम को अंतरित 
या उसमें निहित की गई है, कम्पनी द्वारा या उसके विरुद्ध संस्पित किया गया 
या लाया गया कोई वाद , अपील या अन्य कार्यवाही चाहे वह किसी भी प्रकृति 
की हो , लंबित थी तो उसका उस कम्पनी की विधुत शक्ति पारेषण प्रणाली के अंतरंग 
या इस अधिनियम में भविष्ट किसी बात के कारण उपशमन · नहीं होगा, बड़ । 
बन्द नहीं होगी या उस पर किसी भी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा किन्सू 
वह वाद, अपील या अन्य कार्यवाही, धारा 5 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के 
अधीन रहते हुए , निगम द्वारा या उसके विभम चालू रखी जा सकेगी, चलाई जा 
सकेगी या प्रवर्तित की जा सकेगी । 


कतिपय 


पर्व 


5. ( 1 ) उपधारा ( 2 ) के उपबंधों के अधीन रहते हुए , कम्पनी की । विधुत 

रहत ह " , कम्पनी को विधुत 
मक्ति पारेषण प्रणाली के संबंध में , जो धारा 3 की उपधारा ( 2 ) के अधीन 
निगम को अंतरित और उसमें निहित हो गई है, नियत दिन के पूर्व की किसी 
अवधि की बाबत कम्पनी का प्रत्येक दायित्व , निगम का दायित्व होगा और निगम 
के विरुद्ध प्रवर्तनीय होगा न कि ऐसी कम्पनी के विरुद्ध : 


निगम का दायी 
होना । 


परन्तु इस उपधारा की कोई बात , --- 


5 ) नियत दिन के पूर्व की किसी प्रधि के संबंध में राजस्व खास मरे 
माय और व्यय की , जो नियत दिन को या उसके पश्चात् कम्पनी द्वारा, यथा 
स्थिति , प्राप्त या उपगत किया गया है , लागू नहीं होगी , 


( ख ) नियत दिन के पूर्व की किसी अवधि के संबंध में पूंजी खाते मडे 
समाश्रित दायित्वों के बारे में जो किसी न्यायालय , अधिकरण या अन्य प्राधिकारी 
के विनिश्चय के कारण उद्भुत हए हों , अवक्षयण की बकाया को लागू नहीं 
होगी । 


70 


भारत का राजपत्र असाधारण 


[ भाग 2 


- 


- 


- 


- - - 


- 


( 2 ) जहां कम्पनी द्वारा किसी उधारदाता अभिकरण को नियत दिन को 
या उसके पश्चात उधार या व्याज या दोनों का कोई प्रतिसवाय किया गया है 
वहां ऐसा प्रतिसवाय निगम द्वारा किया गया समझा जाएगा और ऐसे प्रतिसदाय 
की रकम की , पारेषण प्रभार के या कम्पनी द्वारा निगम को शोध्य किसी अन्य 
रकम के समायोजन पर , कम्पनी को निगम द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी । 


निगम का पटे 
पार मा मभि 
धारी होना । 


6. ( 1 ) जहाँ कम्पनी द्वारा अपनी विधुत शक्ति पारेषण प्रणाली के 
संबंध में कोई संपत्ति किसी पट्टे के अधीन या अभिधति के किसी अधिकार के अधीन 
धारित है वहां नियत दिन से ही निगम के बारे में यह समझा जाएगा कि वह ऐसी 
संपत्ति की बाबत , यथास्थिति , पष्टेदार या अभिधारी बन गया है मानो ऐसी 
संपत्ति के संबंध में वह पड़ा या अभिधति निगम को दी गई हो और तब ऐसे . 
पट्टे या अभिपति के अधीम सभी अधिकारों के बारे में यह समक्षा चाएगा कि वे . 
नियम को पतरित मौर उसमें निहित हो गए हैं । 


( 2 ) उपधारा ( 1 ) में निर्विष्ट किसी पट्टे या अभिषति की अवधि की 
समाप्ति पर , यदि निगम ऐसा चाहता है तो , ऐसा पट्टा या अभिधति का , उन्हीं 
निबंधनों और शतों पर जिन पर वह पट्टा या अभिधति नियत दिन के ठीक पूर्व 
कम्पनी द्वारा धारित थी , नवीकरण किया पा सकेगा । 


- 


अंजामों का दूर 
किया जाना । 


. 2 ( 1 ) शकार को दूर करने के लिए यह बोषित किया जाता है . कि धारा 
3, धारा. 4, धारा 5 और धारा 6 के उपबंध वहां तक लागू होंगे जहाँ तक किसी 
संपत्ति का संबंध कम्पनी द्वारा चलाई जाने वाली बिद्युत शक्ति पारेषण प्रणाली 
से संबंधित कारवार से तथा कम्पनी द्वारा अजित अधिकारों और शक्सियों , 
और उपगत ऋणों, दायित्वों और बाध्यताओं और की गई संविदाओं, करारों 
और अन्य लिखतों से तथा भारत में किसी न्यायालय , अधिकरण या अन्य प्राधि 
कारी के समक्ष उन मामलों के बारे में संबित विधिक कार्यवाहियों से है । 


( 2) यदि इस बारे में कोई प्रश्न उठता है कि किसी संपत्ति का संबंध , 
नियस दिन को कम्पनी की विद्युत शक्ति पारेषण प्रणाली से संबंधित किसी कारबार 
से है या नहीं अथवा कम्पनी द्वारा अपने उक्त कारवार के प्रयोजन के लिए कोई 
अधिकार, शक्ति , ऋण, दायित्व या बाध्यताएं अजित या उपगस की गईहैया नहीं 
अथवा कोई संविधा, करार या अन्य लिखत की गई है या नहीं मथवा किसी 
दस्तावेज का संबंध उन प्रयोजनों से है या नहीं तो यह प्रश्न केन्द्रीय सरकार को 
निर्देशित किया जाएगा जो , मामले में हितबद व्यक्तियों को सुनवाई का युक्तियुक्त 
अक्सर बेने के पश्चात , उसका ऐसी रीति से विनिश्चय करेगी जो वह ठीक समझे । 


रकम का संवाय । 


8. ( 1 ) कम्पनी की बिधुत शक्ति पारेषण प्रणाली मौर विधुत पाक्ति 
पारेषण प्रणाली से संबंधित उसके अधिकार, हक और हित को धारा 3 और 
धारा 4 के अधीन केन्द्रीय सरकार को मसरित और उसमें निहित किए जाने के 
लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा, बिहित रीति से , कम्पनी को ऐसी रकम का , जो 31 
मार्च, 1992 को कम्पनी के संपरीक्षित लेखा विवरण में दिए गए ( समाश्रित दायित्वों 
से भिन्न ) दायित्वों की कटौती करने के पश्चात् सभी मास्तियों और संपत्तियों के 
बही मूल्य के बराबर हो , संदाय किया जाएगा । 


( 2 ) कम्पनी की विद्युत शक्ति पारेषण प्रणाली मार विपुत शक्ति पारेषण 
प्रणाली से संबंधित उसके अधिकार , हक . और हित धारा 3 की उपधारा ( 2 ) 
के अधीन निगम को मंतरित या उसमें निहित किए जाने के लिए निगम द्वारा , 
विहित रीति से , केन्द्रीय सरकारको ऐसी रकम का जो उपधारा ( 1 ) के अधीन उस 
सरकार द्वारा कम्पमी को संदस की जाती है, संवाय किया जाएगा । 


( 3 ) किती आस्ति , संपति या दायित्व की प्रकृति अपवा उपधारा ( 1 ) 
के अधीन संदेय रकम के भार में किसी विवार की बता में , वह विवाद 


। 
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केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे प्राधिकारी को निर्देशित किया जाएगा जो वह नियुक्त 
करे और उस प्राधिकारी का उस मामले में चिनिश्पय अंतिम होगा । 


मध्याप3 


प्रास्तियो प्रावि का निगम को परिवान 


9. ( 1 ) ऐसा कोई व्यक्ति जिसके कब्जे या नियंत्रण में इस अधिनियम व्यक्तियों का 
की प्रारंभ की तारीख को ऐसी विद्युत शक्ति पारेषण प्रणाली से , जो धारा 

अपने कब्जे में 
... ३ की उपधारा ( 2 ) के अधीन निगम को अंतरित और उसमें निहित हो गई हैं , 

की मास्तियों 
संबंधित कोई आस्तियाँ बहियां और कोई अन्य दस्तावज है . उक्त मास्तियों, बहियों और मारि को मबा 
दस्तावेजों का निगम को लेखा- जोखा देने के लिए दायी होगा और वह उनका परिवान , 

गोखा देने का 
निगम को मथवा ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को करेगा जिन्हें निगम इस निमित्त कतन्य । 
विनिर्दिष्ट करे । 


( 2 ) निगम , विद्युत शक्ति पारेषण प्रणाली का , जो इस अधिनियम के अधीन 
निगम को मंतरित मोर उसमें निहित हो गई है , कम्जा प्राप्त करने के लिए सभी 
मावश्यक कदम उठा सकमा या उठवा सकेगा । 


( 3 ) कम्पनी , निगम को अपनी विद्युत शक्ति पारेषण प्रणाली से जो धारा 3 
की उपधारा ( 2 ) के अधीन निगम को अंतरित और उसमें निहित हो गई है , 
संबंधित नियत दिन को विद्यमान अपनी सभी सम्पत्ति मोर आस्तियों की पूर्ण सूची 
ऐसी अवधि के भीतर देगी जो निगम इस निमित्त अनुशात करे । 


अध्याय 4 
सहयुक्त कामिकों के बारे में उपबंध 


मात कालिकों 
का बना यना । 


ETH 


10. ( 1 ) माम्पनी की विधुत गक्ति पारेषण प्रणाली के निगम में निहित हो 
माने पर, ऐरो सहयुक्त कार्मिक, जो 1 दिसम्बर , 1992 को या उसके ठीक पूर्व 
कम्पनी में नियोजित रहे हैं मोर पहले से ही निगम के कर्मचारी नहीं बन गए हैं , 
इस अधिनियम के प्रारंभ से ही निगम के कर्मचारी बन जाएंगे और निगम के 
अधीन पद या सेवा उन्हीं निबंधनों पोर पतों पर धारण करेंगे जो किसी भी 
रूप में उनसे कम मनकल नहीं है , जो उनके लिए तब अनुज्ञेय होसी यदि उक्त 
प्रणाली ऐसे निहित न हुई होती और ऐसा सब तक करते रहेंगे जब तक कि 
निगम के अधीन उनका नियोजन सम्यक रूप से समाप्त नहीं कर दिया जाता है 
पा जब तक कि उनके पारिश्रमिक में और सेवा की अन्य पातों में निगम द्वारा 
सम्यक रूप से परिवर्तन नहीं कर दिया जाता । . 


1947का 14 


( 2 ) प्रौधोगिक विवाद अधिनियम , 1947 या सत्समय प्रवृत्त किसी अन्य 
विधि में किसी बात के होते हए भी सहयुक्त कार्मिकों की सेवाओं का निगम 
को अंतरण ऐसे कार्मिक को इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य 
विधि के अधीन किसी प्रतिकर का हकदार नहीं बनाएगा और ऐसा कोई दापा 
किसी न्यायालय, प्रधिकरण या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा ग्रहण नहीं किया 
जाएगा । 


भविष्य -निल 


11 . ( 1 ) जहाँ कम्पनी ने अपने द्वारा नियोजित व्यक्तियों के फायदे के लिए 
कोई भविष्य निधि या कोई अन्य निधि स्थापित की है , वहाँ सहयुक्त कार्मिकों से , 
जो पहले ही निगम के कर्मचारी बन गए हैं या जिनकी सेवाएं इस अधिनियम 
के अधीन निगम को अंतरित हो गई है, संबंधित धनराशियां ऐसी भविष्य निधि 
या अन्य निधि में सहयुक्त कार्मिकों के अंतरण की सारीख को जमा धन राशियों 
में से निगम को अंतरित या उसमें निहित हो जाएंगी । 


निधियो । 


. ( 2 ) ऐसीधनराशियों की बात, जो उपधारा ( 1 ) के अधीन निगम को 
अंतरित है। गई हैं, निगम द्वारा ऐसी रीति से कार्रवाई की जाएगी जो विहित 
की जाए । 
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अध्याय 5 
प्रकोण 


मधिनियम का 

12. इस अधिनियम के उपबंध :. इस अधिनियम से भिन्न , तत्समय प्रवृत्त किसी 
अध्यारोही प्रभाव । अन्य विधि में या किसी विधि के आधार पर प्रभावी किसी लिखत में या 

किसी न्यायालय , अभिकरण या अन्य प्राधिकारी की किसी डिक्री या प्रादेश में , 
सममे असंगत किसी बाल के होते हए भी , प्रभावी होंगे । 


आस्तियां । 


13. कोई व्यक्ति , जो - - 


( क ) कम्पनी की विद्युत शक्ति पारेषण प्रणाली की भागरूप किसी 
ऐसी संपसि को , जो उसके कम्जे , अभिरक्षा या नियंत्रण में है, निगम म 
मदोष विधारित करेगा ; या 


( ख ) कम्पनी की विद्युत शक्ति पारेषण प्रणाली की भागरूप किसी 
संपत्ति का कब्जा सदोष अभिप्राप्त करेगा या उमे प्रतिधारित करेगा ; या 


( ग ) कम्पनी की विद्युत शक्ति पारेषण प्रणाली में संबंधित किसी 
पस्तावेज या तालिका को , जो उसके कब्जे , अभिरक्षा या नियंत्रण में है 
जानबूमकर विधारित करेगा अथवा उसे निगम को या निगम द्वारा 
विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय को देने में असफल रहेगा ; या 


( घ ) कम्पनी की विद्युत शक्ति पारेषण प्रणाली से संबंधित किन्हीं 
मास्तियों , लेखा बहियों , रजिस्टरों या अन्य दस्तावेजों को , जो उमके कब्जे , 
अभिरक्षा या नियंत्रण में हैं , निगम को या उस निगम द्वारा विनिदिष्ट किसी 
म्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय को देने में असफल रहेगा , 


4 


कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्मान में भी , 
जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा , दंडनीय होगा । 


कम्पनियों द्वारा 
अपराध । 


14 . ( 1 ) जहां इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध किमी 
कम्पनी द्वारा किया गया है वहां प्रत्येक ऐसा व्यक्ति , जो उस अपराध के किए जाने के 
समय उस कम्पनी के कारबार के संचालन के लिए उस कम्पनी का भारसाधक 
और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कम्पनी भी , ऐसे अपराध के 
दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विश कार्यवाही किए जाने और दहित 
किए जाने के भागी होंगे : 


परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को दर का भागी 
नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी 
के बिना किया गया था और उसने ऐसे अपराध के किए जाने के निवारण के 
लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी । 


( 2 ) उपधारा ( 1 ) में किसी बात के होते हुए भी , जहां इस अधिनियम 
के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है और यह साबित 
हो जाता है कि वह अपराध कम्पनी के किसी निदेशक , प्रबंधक , सचिव या अन्य 
अधिकारी की सहमति या मौनानुकलता से किया गया है, या उस अपराध का 
किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है वहां ऐसा निदेशक , 
प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा 
मौर तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का 
भागी होगा । 


NO 


. 


स्पष्टीकरण-- - इस धारा के प्रयोजनों के लिए - - 


और इसके 


( क ) "कंपनी से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत हैं 
अन्तर्गत फर्म या स्पष्टियों का अन्य संगम है । मौर 
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- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


( ख ) फर्म के संबंध में , "निदेशक " से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत 


15 . इस अधिनियम के अधीन सदभावपूर्वक की गई या की जाने के लिए सदभाव पूर्वक 
माशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद , अभियोजन या अन्य विधिक की गई कारंवाई 
कार्यवाही केन्द्रीय सरकार या निगम या कम्पनी के अथवा उस सरकार, निगम के लिए संरक्षण । 
या कम्पनी के किसी अधिकारी के अथवा उस सरकार, निगम या कम्पनी 
द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी । 


16 . ( 1 ) केन्द्रीय सरकार , इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यन्वित करने नियम बनाने की 
के लिए नियम , अधिसूचना द्वारा बना सकेगी । 

शक्ति । 


( 2 ) विशिष्टया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव 
गले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध 
किया जा सकेगा , अर्थात् : - - 


( क ) वह रीति जिससे धारा 8 की उपधारा ( 1 ) या उपधारा ( 2 ) 
के अधीन रकम का संदाय किया जाना है ; 


( ख ) वह रीति जिससे धारा 11 की उपधारा ( 2 ) में निविष्ट किसी 
भविष्य -निधि या अन्य निधि में से की धनराशि की बाबत कार्रवाई की 
जाएगी ; 


( ग ) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना अपेक्षित है या विहित 
किया जाए । 


( 3 ) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक 
नियम , बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र , संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब 
बह सत्र में हो , कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि 
एक सत्र में अथवा दो या अधिक प्रानुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस 
सन्न के या पूर्वोक्त श्रानुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व 
दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं , तो 
तत्पश्चात वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व 
दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् 
वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से 
उसके प्रधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव 
नहीं पड़ेगा । 
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- 
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- 


- 
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सीमाशुल्क टैरिफ ( संशोधन ) अधिनियम , 1995 


( 1995 का अधिनियम संख्यांक 6 ) . 

___ [ 25 मार्च, 1005 ] 


सीमामुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 

का पौर संशोधन 
करने के लिए 
अधिनियम 


भारत गणराज्य के छियालीसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में 
यह अधिनियमित हो : - -- 


1. ( 1 ) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मीमाशल्क टैरिफ ( संशोधन ) 
अधिनियम , 1995 है । 


संक्षिप्त नाम पर 
प्रारम्भ । 


( 2) यह 1 जनवरी , 1995 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा । 


1975 का 51 


2. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम , 1975 को (जिसे इममें इसके पश्चात 
मूल अधिनियम कहा गया है ) धारा 9, धारा 90 पोर धारा 9 के स्थान 
पर निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी , अर्थात् : - - 


धारा 9 , धारा 

क और धारा 
भव के स्थान पर 
नई धारामों का 
प्रतिस्थापन । 


शुल्क । 


9. ( 1 ) जहां कोई वेश या राज्यक्षेत्र किसी वस्तु का महां विनिर्माण सहायता प्राप्त 
या उत्पादन करने पर अथवा वहां से निर्यात करने पर , प्रत्यक्षत : या अप्रत्यक्षतः पाप 

वस्तुओं पर प्रति . 
कोई सहायकी संपत्त या प्रदत्त करता है , जिसके अन्तर्गत सी वस्तु के परिवहन 
पर कोई सहायकी है यहां भारत में ऐसी किसी वस्तु के आयात पर, चाहे वह 
विनिर्माणकर्ता या उत्पादनकर्ता देश से सीधे या अन्यथा पायात की जाती हो 
पौर चाहे वह वैसी ही दशा में पायात की जाती हो जिसमें वह विनिर्माणकती 
मा उत्पादनकर्ता देश द्वारा निर्यात की जाती है अथवा विनिर्माण या उत्पादन 
बारा या अन्यथा उसकी दशा परिवर्तित हो गई हो , केन्द्रीय सरकार, राजपन्न 
में अधिसूचना द्वारा, ऐसी सहायकी की रकम से अधिक प्रसिशुल्क प्रधिरोपित 
का मकेगी । 


पष्टीकरण - - - इस धारा के प्रयोजनों के लिए , " सहायकी का तब 
मस्तित्व में होना मममा जाएगा जन - - 


( क ) निर्यात या उत्पादन करने वाले देश के राज्यक्षेत्र के भीतर 
सरकार या किसी लोक निकाय द्वारा कोई वित्तीय योगदान निम्नलिखित 
रूप में किया जाता है, अर्थात :-- - 


( i) सरकारी प्रक्रिया में , निधियों का प्रत्यक मन्तरण 


भारत का राजपत्र - प्रसाधारण 
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(जिसके अन्तर्गत अनुदाम, ऋण और साधारण बोयर निषेधन है ) 
अथवा निधियों या दायित्वों का संभाव्य प्रत्यक्ष अन्तरण, अथवा 
दोनों , अन्तर्यस्त है ; 


( ii ) सरकारो राजस्थ , जो न्यथा देय है, छोड़ दिया 
गया है या संगृहीत नहीं किया गया है (जिसके अन्तर्गत 
राज्य वित्तीय प्रोत्साहन हैं ) ; 


(iii ) सरकार , साधारण अवसंरचमा से भिन्न , मालवा 
सेवाएं प्रदान करती है या माल प्राय करती है ; 


( iv ) सरकार , निधि उपलब्ध कराने वाले किसी संत्र को 
संदाब करती है , या उपरोक्त उपखंड ( i ) से खण्ड ( iii ) में 
विनिर्दिष्ट किसी एक या अधिक प्रकार के कृत्यों को करने के 
लिए किसी प्राइवेट निकाय को सौंपती है या निर्दिष्ट करती है 
जो सामान्यतया सरकार में निहित होता है और ऐसी प्रक्रिया सही 
अयों में उन प्रक्रियाओं से भिन्न नहीं है जिनका सरकारों द्वारा 
सामान्यतया पालन किया जाता है या 


( ख ) सरकार, माय का किसी रूप में अनुवान करती है या 
कीमत समर्थन बनाए रखती है , जिसका प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः 
प्रभाव उसके राज्यक्षत्र से किसी वस्तु के निर्यात में वृद्धि करने का या 
उसमें किसी वस्तु के प्रायात में कमी करने का होता है , 


पौर तद्वारा कोई फायदा दिया जाता है । 


( 2 ) केंद्रीय सरकार , इस धारा के और इसके अधीन बनाए गएनियमों 
के उपबंधों के अनुसार, सहायकी की रकम का अवधारण किए जाने तक , इस 
उपधारा के अधीन ऐसा प्रतिशुल्क प्रधिरोपित कर सकेगी जो ऐसी सहायकी 
की रकम से अधिक नहीं होगा जिसे उसके द्वारा भनंतिम रूप से प्राक्कलित 
किया गया है और यदि ऐसा प्रतिशुरुक इस प्रकार अवधारित सहायकी से 
अधिक हो जाता है तो - - . 


( क ) केंद्रीय सरकार, ऐसे अवधारण को ध्यान में रखते हुए 
भौर ऐसे अवधारण के पश्चात् , यथाशीघ्र, ऐसे प्रतिशुल्क को कम 
करेगी । और 


( ख ) ऐसे प्रतिशुल्क के उतने भाग का प्रतिवाय किया जाएगा 
जो इस प्रकार कम किए गए प्रतिशल्क के प्राधिक्य में संग्रहीत किया 
गया है । 


( 3 ) केन्द्रीय सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बनाए गए 
किम्ही नियमों के अधीन रहते हुए , उपधारा ( 1 ) या उपधारा ( 2 ) के 
अधीन प्रतिशुल्क तम तक उद्गृहीत नहीं किया जाएगा जब तक कि यह 
पवधारित नहीं कर दिया जाता है कि , - -- 


( क ) सहायकी का संबंध निर्यात कार्य से है ; 
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( ख ) सहायकी का संबंध निर्यात वस्तु में प्रायासित माल के 
बदले घरेलू माल के उपयोग से है ; या 


( ग ) सहायकी , वस्तु के विनिर्माण, उत्पादन या मिर्याप्त करने 
में लगे हुए पक्तियों की सीमित संख्या को प्रदान की गई है बम 
सक कि ऐसी कोई सहायकी - - 


(i ) विनिर्माण , उत्पादन या निर्यात करने में लगे हुए 
व्यक्तियों द्वारा या उनकी ओर से मंचालित अनुसंधान क्रिया 
कलापों के लिए है । 


( ii ) निर्यातक देश के राज्यक्षेत्र के भीतर पिछले हए 
क्षों की सहायता करने के लिए है ; या 


( iii ) नई पर्यावरण संबंधी अपेक्षाओं के लिए विद्यमान 
सुविधाओं के अनुकूलन का संवर्धन करने में सहायता करने के 
लिए है । 


( 4 ) यदि केंद्रीय मरकार की यह राय है कि अपेक्षाकृत अल्प अवधि में 
संक्त्त या प्रवत्त सहायकी में फायदा प्राप्त करने वाली वस्तुं के प्रति प्रायास से 
परेल उद्योग को ऐसी क्षति हुई है जिसकी क्षतिपूर्ति करना कठिन है और 
यदि ऐसी क्षति की पुनरावृत्ति के निवारण के लिए भूतलक्षी रूप से प्रतिशुल्क 
उदग्रहीत करना आवश्यक है तो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना 
द्वारा , किसी ऐसी तारीख से , जो उपधारा ( 2 ) के अधीम 
प्रतिशुल्क के अधिरोपण की तारीख से पहले की हो किन्तु उस उपधारा के 
अधीन अधिसूचना की तारीख से नब्बे दिन से परे की न हो , प्रसिशुल्क उदगाहीत 
कर सकेगी और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते 
हए भी , ऐसा शुल्क , ऐसी तारीख से मंदेय होगा जो इस उपधारा के अधीन 
निकाली गई अधिसूचना में विनिविष्ट की जाए । 


( 5 ) इस धारा के अधीन प्रभार्य प्रतिशुल्क , इस अधिनियम या 
तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अधिरोपित किसी अन्य शुल्क 
के अतिरिक्स होगा । 


( 6 ) इस धारा के अधीन अधिरोपित प्रतिशुल्क , यदि पहले ही 
प्रतिसंहत नहीं किया जाता है तो , ऐसे अधिरोपण की तारीन्य से पांच वर्ष 
की समाप्ति पर प्रभावहीन हो जाएगा : 


परंतु यदि केन्द्रीय सरकार की , किसी पुनर्विलोकन में , यह राय है कि ऐसे 
मुल्क की समाप्ति से सहायकी और क्षति के जारी रहने की या उसकी पुनरावृत्ति 
होने की संभावना है तो यह ऐसे अधिरोपण की अवधि का समय -ससय पर, 
पांच वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए विस्तार कर सकेगी और ऐसी 
अतिरिक्त अवधि , ऐसे विस्तारण के प्रावेश की तारीख से प्रारंभ होगी : 


परंतु यह धौर फि जहां पांच वर्ष की पूर्वोक्ल प्रयधि की समाप्ति से 
पहले आरंभ किए गए किसी पनर्विलोकन का ऐसी समाप्ति से पहले कोई 
परिणाम नहीं निकला है वहां प्रतिशुल्क , ऐसे पुविलोकन का परिणाम 
निकलने तक , एक वर्ष से अधिक की अतिरिक्त अवधि के लिए प्रवृत्त बना 
खेगा । 
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( 7 ) ऐसी किसी सहायकी की रकम, जो उपधारा ( 1 ) या उपधारा 
( 2 ) में निर्दिष्ट है , समय - समय पर , केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसी जांच के 
पश्चात् जो यह आवश्यक समझे , अभिनिश्चित और अवधारित की जाएगी और 
केंद्रीय सरकार , राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसी वस्तुओं की पहचान करने 
के लिए और इस धारा के अधीन उसके प्रायात पर अधिरोपित किसी 
प्रतिशल्क के निर्धारण और संग्रहण के लिए नियम बना सकेगी । 


( 8 ) इस धारा के अधीन निकाली गई प्रत्येक अधिसूचना, उसके 
निकाले जाने के पश्चात् यथाशीघ्र , संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी 
जाएगी । 


पारित बस्तुपों पर 
प्रतिपारन मुरुम । - 


क . ( 1 ) जहां किसी देश या राज्यक्षेत्र से (जिसे इस धारा में इसके 
पश्चात् निर्यात करने वाला देश या राज्यक्षेत्र कहा गया है ) कोई वस्तु अपने 
प्रसामान्य मूल्य से कम मूल्य पर भारत में निर्यात की जाती है वहां भारत 
में ऐसी वस्तु का आयात करने पर केंद्रीय सरकार , राजपत्र में अधिसूचना 
द्वारा, ऐसा प्रतिपाटन शुल्क , जो ऐसी वस्तु के संबंध में पाटन अंतर से 
अधिक नहीं होगा , अधिरोपित कर सकेगी । 


स्पष्टीकरण - इस धारा के प्रयोजनों के लिए , -- 


( क ) किसी वस्तु के संबंध में , “पाटन अन्तर " से उसकी निर्यात 
कीमत और उसके प्रसामान्य भुला के बीच का अंतर अभिप्रेत है ; 


( ख ) किसी वस्तु के संबंध में , “निर्यात कीमत " से निर्यात करने 
वाले देश या राज्यक्षेत्र से निर्यात की गई वस्तु की कीमत अभिप्रेत 
है और उन वशानों में जहां कोई निर्यात कीमत नहीं है या निर्यातकर्ता 

और आयातकर्ता या किसी तीसरे पक्षकार के बीच सहयोजन या 
किसी प्रसिकरात्मक ठहराव के कारण निर्यात कीमत अविश्वसनीय है वहीं 
निर्यात कीमत का अर्थ ऐसी कीमत के आधार पर लगाया जा सकेगा 
जिस पर पायात की गई वस्तु का पहली बार पुनर्विक्रय किसी स्वतंत्र 
क्रेता को किया जाता है या यदि ऐसी वस्तु का पुनर्विक्रय किसी स्वतंत्र 
ग्रता को नहीं किया जाता है या उस दशा में पुनर्विक्रय नहीं किया जाता 
है जिसमें वह आयात की गई थी सो , ऐसे युक्तियुक्त आधार पर 
लगाया जा सकेगा जो उपधारा ( 6 ) के अधीन बनाए गए नियमों के 
अनुसार अषधारित किया जाए ; 

( ग ) किसी वस्तु के संबंध में , "प्रसामान्य मूल्य " से अभिप्रेत है -- 


( i ) व्यापार में मामूली अनुक्रम में वैसी ही वस्तु को जब 
वह निर्यात करने वाले देश या राज्यक्षेत्र में उपभोग के लिए 
है, उपधारा ( 6 ) के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार 
अवधारित तुल्य कीमत ; या 


( ii ) जब निर्यात करने वाले देश या राज्यक्षेत्र के बरेल 
बाजार में व्यापार के मामूली अनुक्रम में वैसी ही वस्तु का 
कोई विक्रय नहीं है अथवा जब निर्यात करने वाले देश या राज्यक्षेत्र 
के घरेलू बाजार में विशेष बाजार स्थिति के कारण या विक्रय की 
कम मात्रा के कारण ऐसे विक्रय से उचित तुलना नहीं की जा 
सकती है तब प्रसामान्य मुल्य 


( क ) वसी ही वस्तु की जब उसकानिर्यात करने वाले 
देश या राज्यक्षेत्र से अथवा किसी समुचित तीसरे देश से 
निर्यात किया जाता है तब , ऐसी तुल्य प्रतिनिधि कीमत 
होगी जो उपधारा ( 6 ) के अधीन बनाए गए नियमों 
के अनुसार प्रवधारित की जाए ; या 
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( ख ) प्रशासनिक , विक्रय और साधारण लागत के 
लिए तथा लाभों के लिए युक्तियुक्त परिवर्धन सहित उन्मय 
के देश में उक्त वस्तु की ऐसी उत्पादन लागत होगी , जो 
उपधारा ( 6 ) के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार 
अवधारित की जाती है . 


परन्तु उद्भव के देश से भिन्न किसी देश में वस्तु के आयात की दशा 
में भीर जहां वस्तु का निर्यातक देश के माध्यम से केवल यानांतरण 
किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन , निर्यातक देश में नहीं किया 
गया है अथवा निर्यातक देश में कोई तुल्य कीमत नहीं है यहां, प्रसामान्य 
मूल्य का अवधारण उद्भव के देश में उसकी कीमत के प्रति निर्देश से 
किया जाएगा । 


( 2 ) केन्द्रीय सरकार, इस धारा के भीर इसके अधीन बनाए गए नियमों 
के उपबंधों के अनुसार, किसी वस्तु के संबंध में उसके प्रसामान्य मुल्य और 
उसके पाटन अन्तर का अवधारण किए जाने तक , भारत में ऐसी वस्तु के 
मायात किए जाने पर ऐसे मुल्य और अंतर के अनंतिम प्राक्कलन के माधार 
पर प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित कर सकेगी और यदि ऐसा प्रतिपादन मुल्क 
इस प्रकार प्रयधारित अन्तर से अधिक हो जाता तो - -- 

( क ) केन्द्रीय सरकार, ऐसे अवधारण को ध्यान में रखते गए 
और ऐसे प्रयधारण के पश्चात् यथाशीघ्र , ऐसे प्रतिपाटन शुल्क को कम 
झरेगी ; और 

( ख ) ऐसे प्रतिपाटन शुल्क के उतने भाग का प्रतिदाय किया 
जाएगा जो इस प्रकार कम किए गए प्रतिपादन शुल्क के आधिक्य 
में संग्रहीत किया गया है । 

( 3 ) यदि केन्द्रीय सरकार की , आंच के अधीन पाटित यस्तु की यायस , 
यह राय है कि - -- 


( i ) पाटन का ऐसा इतिवृत्त रहा है जिससे क्षति हुई है या 
भायातकर्ता को इस बात का शान पा या रहना चाहिए था कि निर्यात 
कर्ता पाटन करता रहा है और ऐसे पाटन से क्षति होगी ; 
और 


( ii ) अपेक्षाकृत अल्प समय में आयात की गई वस्तु के प्रति 
पाटन से क्षति हुई है, जिससे मायात की गई पाटिल वस्तु के समय और 
मात्रा तथा अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए , उदग्रहण किए 
जाने के लिए वायी प्रतिपादन मुल्क के उपचारी प्रभाव का , गंभीर रूप 

से जर्जरित होना संभाव्य है , 
तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा , किसी ऐसी तारीख से , जो 
उपधारा ( 2 ) के अधीन प्रतिपाटन शुल्क के अधिरोपण की तारीख से पहले की 
हो , किन्तु उस उपधारा के अधीन अधिसूचना की तारीख से नब दिन से 
परे की न हो , भूतलक्षी रूप से प्रतिपाटन शुल्क उगृहीत कर सकेगी और तत्समय 
प्रवस किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी , ऐसा शुल्क , ऐसी दर 
से और ऐसी तारीख से संदेय होगा जो अधिसूचना में विनिविष्ट की जाए । 


( 4 ) इस धारा के अधीन प्रभार्य प्रतिपाटन शुल्क , इस अधिनियम या 
तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अधिरोपित किसी अन्य शुल्क के 
अतिरिक्त होगा । 

( ) इस धारा के प्रवीन अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क , यदि पहले ही 
प्रतिसं त नहीं किया जाता है तो , ऐसे अधिरोपण की तारीख से पांच वर्ष 
की समाप्ति पर प्रभावहीन हो जाएगा : 

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार की , किसी पुनर्विलोकन में , यह गम है कि 
ऐश की समाप्ति से पाटन और भति के जारी रमे या सकी 
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पुनरावृत्ति होने की संभावना है तो वह ऐसे अधिरोपण की अवधि का 
समय -समय पर, पांच वर्ष की अतिरिक्त प्रवधि के लिए विस्तार कर सकेगी और 
ऐसी अतिरिक्त अवधि , ऐसे विस्तारण के मादेश की तारीख से प्रारम्भ होगी : 

परम्तु यह और कि जहां पांच वर्ष की पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति 
से पहले प्रारम्भ किए गए किसी पुनर्विलोकन का ऐसी समाप्ति से पहले 
कोई परिणाम नहीं निकला है वहां प्रतिपाटन शुल्क , ऐसे पुनर्विलोकन का परिणाम 
निकलने तक , एक वर्ष से अनधिक अतिरिक्त अवधि के लिए प्रवृत्त बना 
रहेगा । 

( 6 ) पाटन का अन्तर , जो उपधारा ( 1 ) या उपधारा ( 2 ) में निर्दिष्ट 
है, समय- समय पर, केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी जांच के पश्चात् जो यह 
आवश्यक समझे , अभिनिश्चित और अवधारित किया जाएगा और केन्द्रीय 
सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस धारा के प्रयोजनों के लिए नियम 
बना सकेगी, और पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले 
बिना ; ऐसे नियमों में , ऐसी रीति का , जिससे ऐसी वस्तु की जो इस धारा के 
अधीन किसी प्रतिपादन शुल्क के लिए पायी है, पहचान की जा सकेगी और 
ऐसी रीति का , जिससे ऐसी वस्तुत्रों की निर्यात कीमत और प्रसामान्य मूल्य 
तथा उनके संबंध में पाटन अन्तर अवधारित किया जा सकेगा, और ऐसे 
प्रतिपाटन शुल्क के निर्धारण और सग्रहण का , उपबंध किया जा सकेगा । 

( 1 ) इस धारा के अधीन निकाली गई प्रत्येक अधिसूचना , उसके निकाले 
जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी । 

ख . ( 1 ) धारा 9 या धारा 9क में किसी बात के होते हुए 
भी , 

( क ) कोई वस्तु , पाटन या निर्याप्त सहायकी की सी ही स्थिति 
के प्रतिकर के लिए प्रतिशुल्कः पौर प्रतिपाटन शुल्क धोनों के अधीन 
महीं होगी ; 

( ख ) केन्द्रीय सरकार, किसी प्रतिशुरुक या प्रतिपादन शुल्क का 
उद्ग्रहण, 

( i ) धारा 9 या धारा क के अधीन ऐसे शुल्क या करों 
से ऐसी वस्तुओं पर छूट के कारण , जो वैसी ही वस्तु द्वारा 
तब वहन किया जाता है जब वह उभव के देश या 
निर्यातक देश में उपभोग के लिए प्राशयित हो अथवा ऐसे शुल्क 
या करों के प्रतिदाय के कारण नहीं करेगी । 


कतिपय मामलो 
में धारा १ मा 
धारा क के 
अधीन किसी 


किया जामा । 


. 


( ii ) धारा 9 और धारा 9 में से किसी की भी उपधारा 
( 1 ) के अधीन , विश्व व्यापार संगठन के किसी सदस्य देश से या 
किसी ऐसे देश से जिसके साथ भारत सरकार का कोई परममिन्न 
राष्ट्र करार है (जिसे इसमें इसके पश्चात् विनिर्दिष्ट देश कहा 
गया है ), किसी वस्तु के भारत में आयात पर नहीं करेगी 
जब तक कि इस धारा की उपधारा ( 2 ) के अधीन बनाए गए 
नियमों के अनुसार यह अवधारित नहीं किया गया हो कि ऐसी 
वस्तु का भारत में प्रायात किया जाता है , भारत में किसी स्थापित 
उद्योग को तात्त्विक अनि पहुंचाता है या खतरा उत्पन्न करता है 
या भारत में किसी उद्योग की स्थापना में तात्त्विक गति 
रोध उत्पन्न करता है ; और . . 

( iii ) धारा 9 और धारा 9 में से किसी की भी 
उपधारा ( 2 ) के अधीन , विनिर्दिष्ट देशों से किसी वस्तु के 
भारत में पायात पर नहीं करेगी . जब तक कि इस धारा की 
उपधारा ( 2 ) के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार, सहायको 
या पाटन का और परेल उद्योग को उसमे पारिणामिक क्षति 
होने का कोई प्रारम्भिक परिणाम नहीं निकला हो , और यह 
अतिरिक्त अवधारण भी किया गया हो कि अन्वेषण के दौरान 
होने वाली क्षति का निवारण करने के लिए , कोई शुल्क मागश्यक 
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पर इस खंड के उपखंड ( ii ) और उपखंड ( iii ) की कोई 
बात तब लाय नहीं होगी , जो किसी ऐसे तीसरे देश के जो वैसी 
ही बस्तुमों का भारत को निर्यात कर रहा है , परेलू उधोग की 
भतिका या अति खतरे का निवारण करने के लिए किसी ऐसी वस्तु 
पर प्रतिशुल्क या अतिपाटन शुल्क अधिरोपित किया गया है : 


( ग ) मेसीम सरकार , 


(i ) किसी भी समय , निर्यात करने वाले देश या 
राज्यक्षेत्र की सरकार से सहायकी को समाप्त या परिसीमित 
करमे प्रथमा उसके प्रभाव . से संबंधित अन्य रक्षोपाय करने के लिए 
साहमत होने का समाधानप्रय स्वैधिक वचनबन्ध प्राप्त होने 
पर अथवा निर्यातकर्ता के वस्तु की कीमत का पुनरीक्षण करने 
के लिए महमत होने पर , - पोर यदि केन्द्रीय सरकार का यह 
समाधान हो जाता है कि सहायकी का भतिकारक प्रभाव 
तद्वारा समाप्त हो गया है तो , धारा 9 के अधीन किमी 
प्रतिशुल्क का उद्ग्रहण नहीं कर सकेगी ; 


( ii ) किसी भी समय . किसी निर्यातकर्ता से उसकी 
कीमतों का पुनरीक्षण करने या प्रश्नगत क्षेत्र को पाटिन 
कीमतों पर निर्यात बन्द करने के लिए , समाधामप्रव 
स्वैच्छिक वचनबम्ध प्राप्त होने पर और यदि केन्द्रीय सरकार का 
यह समाधान हो जाने पर कि ऐसी कार्रवाई से पाटन का 
क्षतिकारक प्रभाव समाप्त हो गया है तो , धारा क. के 
अधीन किसी प्रतिपाटन शुल्क का उग्रहण नहीं कर सकेगी । 


( 2 ) केन्द्रीय सरकार , राजपत्र मे अधिसूचना द्वारा, इस धारा के 
प्रयोजनों के लिए नियम बना सकेगी और पूर्वगामी उपबन्धों की व्यापकला 
पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना , ऐसे नियमों में , ऐसी रीति का , 
जिससे इस धारा के प्रयोजनों के लिए कोई अम्वेषण किया जा सकेगा, 
उन बातों का , जिमका ऐसे किसी अन्वेषण में ध्यान रखा जाएगा और ऐसे सभी 
विषयों का , जो ऐसे अन्वेषण से संबंधित है , उपबन्ध किया जा सकेगा । 

ग . ( 1 ) किसी वस्तु के आयात से संबंधित किसी सहायकी या पाटन अपील । 
संबंधी अस्तित्त्व , माना और प्रभाव के बारे में , अवधारण के आदेश या उसके 
पुनर्विलोकन के विरुद्ध अपील , सीमाशुल्क अधिनियम , 1962 की धारा 128 
के अधीन गठित सीमाशुल्क , उत्पाद शुल्क प्रौर स्वर्ण (नियंत्रण ) अपील 
प्राधिकरण को ( जिसे उसमें इसके पश्चात अपील अधिकरण कहा गया है । 
हो सकेगी । 


1962 का 52 


( 2 ) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील , अपीलाधीन आदेश की 
सारीख से मब्बे दिन के भीतर फाइल की जाएगी : 


परन्तु अपील अधिकरण , उक्त नब्बे दिन की अवधि की समाप्ति 
के पश्चात् किसी अपील को ग्रहण कर सकेगा , यदि उसका यह समाधान हो 
जाता है कि अपीलार्थी, समय पर अपील फाइल करने से पर्याप्त फारम 
से निवारित किया गया था । 

( 3 ) अपील अधिकरण , अपील के पक्षकारों को सुनवाई का अवसर 
देने के पश्चात् , जिस प्रादेश के विरुख मपील की गई है उसकी पुष्टि , उसका 
उपांतरण या उसे बातिल करते हुए उस पर ऐसे प्रादेश पारित कर सकेगा जो 
वह ठीक समझता है । 

( 4 ) सीमाशुल्क अधिनियम , 1962 की धारा 129 की उपधारा 
( 1 ), उपधारा ( 2), उपधारा ( 5 ) मौर उपधारा ( 6 ) के उपबन्ध अपील 
प्राधिकरण को , इस धारा के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में उसी प्रकार 
भाग होंगे जैसे वे सीमाशुल्क अधिनियम , 1962 के अधीन उसके 
कर्तव्यों के निर्वहन में जसको लागू होते हैं । 
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- 


- 


- 


( 5 ) उपधारा ( 1 ) के अधीन प्रत्येक अपील , ऐसी अपीलों की सुनवाई 
के लिए अपील अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा गठित विशेष न्यायपीठ द्वारा 
सुनी जाएगी और ऐसा न्यायपीठ अध्यक्ष तथा फम से कम दो सदस्यों से 
मिलकर बनेगा और उसमें एक न्यायिक सवस्य और एक तकनीकी सदस्य 
होगा । । 


निरसन 
न्यावृति । 


और 


___ 3 . ( 1 ) सीमाशुल्क टैरिफ ( संशोधन ) अध्यादेश , 1994 इसके द्वारा 
निरसित किया जाता है । 


1994 का प्रध्या 
देश संख्यांक 14 


( 2 ) ऐसे निरसन के होते हुए भी , उक्त अध्यादेश द्वारा संशोधित मुल 
अधिनियम के अधीन की गई कोई नात या कार्रवाई, इस अधिनियम द्वारा 
संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई समझी जाएगी । 


अनुभाग . In ] 


भारत का राजपत्र प्रसाधारण 


बैंककारी कम्पनी ( उपक्रमों का अर्जन और 

अंतरण ) संशोधन अधिनियम , 1995 


( 1995 का अधिनियम संख्यांक 8 ) 


[ 25 मार्च, 1995 ] 


बैंककारी कम्पनी ( उपक्रमों का अर्जन पौर प्रतरण ) अधिनियम , 
___ 1970 और बैंककारी कम्पनी ( उपनामों का 
अर्जन और मंतरण ) अधिनियम, 1980 . 

का मौर संशोधन 
करने के लिए 
अधिनियम 


भारत गणराज्य के छियालीसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह 
अधिनियमित हो : - - 


अध्याय 1 


प्रारंभिक 


1. ( 1 ) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम बैंककारी कम्पनी ( उपक्रमों का 
पर्जन और मंतरण ) संशोधन अधिनियम , 1995 है । 


साक्षात नाम भार 
प्रारम्भ । 


( 2) यह 21 जनवरी, 1995 को प्रवृत्त हुअा समझा जाएगा । 


अध्याय 2 
बैंककारी कम्पनी ( उपक्रों का प्रजन और अंत ण ) अधिनियम, 1970 

का संशोधन 


1970 का 6 


का 


2. बैंककारी कम्पनी ( उपक्रमों का अजन और अंतरण ) अधिनियम , 1970 धारा ३ 
की धारा 3 की उपधारा ( 2ख ) के पश्चात निम्नलिखित उपधाराएं मंत - स्थापित संशोधन । 
की जाएंगी, अर्थात :---- 


" ( 2खख ) उपधारा ( 2 ) में किसी बात के होते हुए भी , उपधारा 
( 1 ). के अधीन गठित किसी तत्स्थानी नये बैंक का समावत्त पूंजी को , 
समय - समय पर और उपधारा ( 2ख ) के खंड ( ग ) के अधीन लोक निर्गमन 
द्वारा समादत्त पूंजी के जुटाए जाने के पूर्व, 


( क ) केन्द्रीय सरकार, रिजर्व बैंक से परामश करने के पश्चात् , 
ऐसी समावस पूंजी को , जिसकी हानि हुई है, या जो उपलब्ध मास्तियों 
के रूप में विद्यमान नहीं है, रद करके , घटा सकेगी । 
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- 
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( 1 ) निदेशक मोर्ग, रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् 
और केन्द्रीय सरकार की पूर्व मनूरी से , ऐसी किसी समावस पूंजी को , 
जो तत्स्पानी नये बैंक की प्रायश्यकतानों से अधिक है, वापस भमतान 
करके , घटा सकेगाः । 


परन्तु किसी ऐसी दशा में जहां किसी अन्य तत्स्थानी नये बैंक या 
बैंककारी कम्पनी ( उपक्रमों का मर्जन और अंतरण ) अधिनियम , 1980 
की धारा 2 के खंड ( ख ) में परिभाषित किसी तत्स्थानी नए बैंक का 
तत्स्थानी नये बैंक के साथ समामेलन किए जाने के कारण पूंजी 
की हानि हई है या जो उपलब्ध मास्तियों के रूप में विद्यमान नही है वहां 
ऐसी कमी भविष्यलक्षी रूप से या भूतलक्षी मप में की जा सकेगी किन्तु 
ऐसे समामेलन की तारीख से पूर्वत्तर तारीख में नहीं । 


( 2खखक ) ( क ) कोई सत्स्थानी नया बैंक , समय - समय पर , और 
उपधारा ( 2ख ) के खंड ( ग ) के अधीन लोक निर्गमन द्वारा समादन पूंजी 
के जुटाये जाने के पश्चात , ऐसे संकल्प द्वारा, जो मस देने के हकदार शेयर 
धारकों के वार्षिक साधारण अधिवेशन में , स्वयं या उस दशा में जहां परोक्षी 
अनुज्ञात है यहां परोक्षी द्वारा मत देकर पारित किया जाए , और जहां संकल्प 
के पक्ष में , डाले गए मतों की संख्या, उन मतों की , यदी कोई हो , संख्या के 
तीन गुने से कम नहीं है, जो ऐसा करने के लिए हकदार 
और मत देने वाले शेयर धारकों द्वारा संकल्प के विरुद्ध डाले 
गए हैं , अपनी समादत्त पूंजी को किसी भी रूप में घटा सकेगा । 


( ख ) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिक ल प्रभाव डाले बिना , 
समादत्त पूंजी में , ---- 


( i ) किसी ऐसी शेयर पूजी के संबंध में , जो समादत्त नहीं है । 
उमके किसी शेयर पर के दायित्व को निर्वापित करके या घटाकर ; 


( ii ) किसी ऐसी समादत्त पूजी को , जिसकी हानि हई है, या 
जो उपलब्ध मास्तियों के रूप में विद्यमान नहीं है , उसके किसी शेयर 
पर के दायित्व को निर्वापित करके या घटा कर अथवा निर्वापिस 
किए बिना या घटाए बिना रह करके ; 


( iii ) किसी ऐसी समावस शेयर पूंजी को , जो तत्स्थानी नए 
बैंक की आवश्यकतामों से अधिक है , उसके किसी समादत्त शेयर पर के 
यायित्व को निर्वापित करके या घटाकर अथवा निर्यापित किए बिना 
या घटाए बिना, वापस भुगतान करके , 


ATH 


कमी 


की जा सकेगी ; 


( 2खख ख ) उपधारा ( 2खख ) या उपधारा ( 2खरखक ) में किसी बात 
के होते हुए भी , किसी तत्स्थानी नये बैंक की समावस पूंजी में , किसी भी 
समय , इतनी कटौती नहीं की जाएगी जिससे कि वह बैंककारी कम्पनी ( उप 
क्रमों का पर्जन और मंतरण ) संशोधन अधिनियम , .1995 के प्रारंभ की 
तारीख को उस बैंक की समादत्त पंजी के . पच्चीस प्रतिशत से कम हो 
जाए । "। 
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बैंककारी कम्पनी ( उपक्रमों का आर्जन और अंतरण ) 
.. ." " अधिनियम, 1980 का संशोधन 


1980 का 40 


3. बैंककारी कम्पनी ( उपक्रमो का अर्जन और अतरण ) अधिनियम , 1980 धाग 3 का 
की धारा 3 की उपधाग ( 2 ) के पश्चात निम्नलिखित उपधारा अन्न :स्थापित संशोधन । 
की जाएंगी , अर्थात् : 


" ( 2खख ) उपधारा ( 2 ) में किसी बात के होते हए भी , उपधारा 
( 1 ) के अधीन गठित किसी तत्स्थानी नए बैंक की ममावतं पूजी को , समय 
समय पर , और उपधारा ( 2ख ) के खंड ( ग ) के अधीन नोक निर्गमन 
भाग समादस पंजी के जुटाये जाने के पूर्व, - - 


( क ) केन्द्रीय सरकार , रिजर्व बैंक से परामर्ग करने पश्चात् , 
ऐसी समादन पूंजी को , जिमकी हानि हुई है , या जो उपलब्ध प्रास्नियों 
के रूप में विद्यमान नहीं है, रम करके , घटा सकेंगी : 


( ख ) निदेशक बोर्ड, रिजर्व बैंक मे परामर्श करने पश्चात और 
केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से,ऐसी किसी ममादत्त पूंजी को , जो 
तत्स्थानी नए बैंक की आवश्यकताओं में अधिक है , वापस भगतान करके 
घटा सकेगी : 


1970का 5 


परन्तु किसी ऐसी दशा में जहां किसी अन्य तत्स्थानी नए बैंक या बैंक 
कारी कम्पनी ( उपक्रमों का अर्जन और अंतरण ) अधिनियम , 1970 की धारा 
2 के खंड ( ण ) में परिभाषित किसी तत्स्थानी मए बैंक का तत्स्थानी नए बैंक 
के साथ समामेलन किए जाने के कारण पूंजी की हानि हुई है या जो उपलब्ध 
मास्तियों के रूप में विद्यमान नहीं है या वहीं उस कमी को भविष्यलक्षी सप से या 
भूतलक्षी रूप से किया जा सकेगा किन्तु ऐसे समामेलन की नारीख से पूर्वनर 
तारीख में नहीं । 


( खखक ) ( क ) कोई तत्स्थानी नया बैंक , या समय - समय पर , लोक 
उपधारा ( 2ख ) के खंड ( ग ) के अधीन लोक निर्गमन द्वारा ममादत्त पूंजी 
के जुटाए जाने के पश्चात् , संकल्प द्वारा, जो मत देने के हकदार शेयर धारकों 
के वार्षिक साधारण अधिवेशन में , स्वयं उस दशा में , या जहां परोक्षी अनुमान 
है वहां परोक्षी द्वारा , मत देकर पारित किया जाय , और जहा सकल्प के , 
पक्ष में डाले गए मतों की संख्या, उन मतों की यदि कोई हो , संख्या के , तीन 
गने से कम नहीं है और मत देने वाले शेयर धारकों द्वारा संकल्प के विरुस 
डाले गए हैं , अपनी ममादत्त पंजी को किसी भी रूप में घटा गकेगा । 


( ख ) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिफल प्रभाव डाले बिना ; 
समादत्त पूंजी में , 

( i) किसी ऐसी गेयर पंजी के संबंध में जो समादन नहीं है , 
उसके किसी प्रेयर पर के दायित्व को निर्वापित करके या पटाकर , 

( ii ) फिसी ऐसी समादत्त पूंजी को , जिसकी हानि हुई है , . या जी 
उपलब्ध मास्तियों के रूप में विद्यमान नहीं हैं , उसके किसी शेयर पर के 
दायित्व को निर्वापित करके या घटाकर अथवा निर्वापित किए बिना या 
घटाए बिना , र करके ; 

( iii ) किसी ऐसी समादत्त शेयर पूजी को , जो तत्स्थानी नए बैंक 
को प्रावश्यकताओं मे अधिक है, उसके किसी समावस शेयर पर के 
दायित्व को निर्वापित करके या घटाकर अथवा निर्वापित किए बिना , 

घटाए बिना वापस भुगतान करके , 
कमी की जा सकेगी । 
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भारत का राजपत्र असाधारण 


[ भाग 2 


- 


- 


- 


- 


( 2खखख ) उपधारा ( खख ) या उपधारा ( 2बखक ) में किसी बात 
के होते हुए भी , किसी तत्स्थानी नए बैंक की समावत्त पूंजी में , किसी भी 
समय , इतनी कटौती नहीं की जाएगी जिससे कि वह बैंककारी कम्पनी ( उप 
क्रमों का अर्जन और अंतरण ) संशोधन अधिनियम , 1995 के प्रारंभ की तारीख 
को उस बैंक की समादत्त पूंजी के पच्चीस प्रतिशत से कम हो जाए । " । 


मापाय 


निरसन और व्यावृत्ति 


निरसन और 
पावृत्ति । 


4. ( 1 ) बैंककारी कम्पनी ( उपक्रमों का अर्जन पौर अंतरण ) संशोधन 
मध्यादेश , 1995 इसके द्वारा निरसित किया जाता है । 


1995 का प्रध्या 
देश संख्यांक 


h 


( 2 ) ऐसे निरसन के होते हुए भी , उक्त अध्यादेश द्वारा संशोधित बैंककारी 
कम्पनी ( उपक्रमों का अर्जन और अंतरण ) अधिनियम , 1970 और बैंककारी 
कम्पनी ( उपक्रमों का अर्जन और अंतरण ) अधिनियम , 1980 के अधीन की 
गई कोई बात या कार्रवाई, इस अधिनियम द्वारा संशोधित उन अधिनियमों के 
बत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी । 


1970 का 5 
1980 का 40 
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राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन ) 

अधिनियम , 1995 


( 1995 का अधिनियम संख्यांक 26 ) 

[ 18 जून, 1995 ] 
राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 

का और संशोधन 
करने के लिए 
अधिनियम 


भारत गणराज्य के छियालीसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह 
मधिनियमित हो : 


____ 1, इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय राजमार्ग ( संशोधन ) अधिनियम , संक्षिप्त नाम । 
1995 है । 


1985 48 


2 . राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 की धारा 8 के पश्चात् निम्न 
लिखित धाराएं अन्तःस्थापित की जाएंगी , अर्थात् : 


मई धारा क 
पौर धारा व 
का मन्तःस्थापन । 


" 8क . ( 1 ) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी , केन्द्रीय 
सरकार, किसी सम्पूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग या उसके किसी भाग का 
विकास और प्रतरक्षण करने के संबंध में , किसी व्यक्ति से करार कर 
सकेगी । 


राष्ट्रीय राजमार्गों 
के विकास और 
अनुरक्षण के लिए 
करार करने की 
केन्द्रीय सरकार 
की पाक्ति । 


( 2) धारा 7 में किसी बात के होते हुए भी , उपधारा ( 1 ) में 
निदिष्ट व्यक्ति , उसके द्वारा की गई सेवाओं या दी गई प्रसुविधामों के 
लिए ऐसी पर से फीस के संग्रहण और प्रतिधारण के लिए हकदार होगा , 
बो केन्द्रीय सरकार , राजपन्न में अधिसूचना द्वारा , ऐसे सम्पुर्ण राष्ट्रीय 
राजमार्ग या उसके किसी भाग के निर्माण , अनुरक्षण , प्रबन्ध 
पौर प्रवर्तन में अन्तर्वलित व्यय , विनिहित पूंजी पर व्याण , उचित 
प्रस्मागम , यातायात की मात्रा और ऐसे फरार की अवधि को ध्यान में 
रखते हुए , विनिर्दिष्ट करे । 


( 3 ) उपधारा ( 1 ) में निर्दिष्ट व्यक्ति को ऐसे करार की विषय 
वस्तु के भाग रूप राष्ट्रीय राजमार्ग पर उसके उचित प्रबन्ध के लिए मोटर 
यान अधिनियम , 1988 के अध्याय 8 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार 
यातायात का विनियमन और नियंत्रण करने की शक्तियां होंगी । 


1988 का 94 


ख . जो कोई , किसी ऐसे कार्य द्वारा रिष्टि करेगा , राष्ट्रीय राजमार्ग 
जिससे धारा 8क की उपधारा ( 1 ) में निर्दिष्ट किसी राष्ट्रीय राजमार्ग को क्षति पहुंचाने 
को यावा या सम्पत्ति प्रवहण के लिए अगम्य या कम निरापद बना दिया जाए वाली रिष्टि के 
या बमा दिया जाना वह सम्भाव्य जानता हो , वह दोनों में से किसी भांति लिए व । 
के कारावास से , जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी , या जुर्माने से , 
या दोनों से , दण्डित किया जाएगा । " । 
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संघ उत्पाद शुल्क (वितरण ) संशोधन 

अधिनियम , 1995 


( 1995 का अधिनियम संख्यांक 31 ) 

[ 22 अगस्त, 1995 ] 


संघ उत्पाद - शुल्क (वितरण ) अधिनियम , 
1979 का और संशीयन 
करने के लिए 

अधिनियम 


भारत गणराज्य के छियालीमय वर्ष में समद वाग निम्नलिखित रूप में यह 
मधिनियमित हो : - - 


1. ( 1 ) इस अधिनियम का मंक्षिप्त नाम संघ उत्पाद शुल्क (वितरण ) संक्षिप्त नाम 
संशोधन अधिनियम , 1995 है । 

और प्रारंभ । 


( 2) यह 1 अप्रैल, 1995 को प्रवृत्त हा समभा जाएगा । 


1079 का 24 


2. संष उत्पाय - शुल्क ( वितरण ) अधिनियम , 1979 के ( जिसे इसमें इसके पश्चात् 

हत नाम का 
मूल अधिनियम कहा गया है ) बहत् नाम में , " 18 दिसम्बर, 1989 की दूसरी रिपोर्ट " संशोधन । 
राज्य और अंकों के स्थान पर " 25 नवम्बर , 1994 की रिपोर्ट " शब्द और अंक 
रखे जाएंगे । 


3. मूल . अधिनियम की धारा 2 में , "पंतालीम प्रतिशत गब्दों के स्थान पर 
" सारे मैतालीस प्रतिणन शरद्र रखे जाएंगे । 


धारा 2 का 
मशोधन । 


4. मूल अधिनियम की धाग 3 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी , धारा 3 के स्थान 
मर्यात् : - - 

पर नई धारा 
का प्रतिस्थापन । 


" 3. 1 अप्रैल , 1995 को प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष और उत्तरवर्ती 
चार वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक के दौरान , भारत की संचित निधि में से उस वर्षे 
में उगहीत और संगृहीत वितरणीय संघ उत्पाद- णल्क के ममतुल्य राशियां 
राज्यों को संदत्त की जाएंगी और... 


संघ उत्पाद शुल्क 
के शुद्ध पागमों 
के भाग के सम 
तुल्य राशियों का 
राज्यों को संवाय 
और उनमें राशियों 
का वितरण । 


( क ) प्रत्येक ऐसे वित्तीय वर्ष के दौरान इस प्रकार संदेय राशियो 
का सोलह बटा उन्नीस भाग, नीचे की सारणी 1 के स्तम्भ ( 1 ) में विनिर्दिष्ट 
राज्यों में से प्रत्येक को ऐसे प्रतिशत में वितरित किया जाएगा जो उसके 
स्तम्भ ( 2 ) में उसके सामने दिया गया है । और 


( ख ) प्रत्येक ऐसे वित्तीय वर्ष के दौरान इस प्रकार संदेय राशियों 
का सीन बटा उन्नीस भाग , नीचे की सारणी 2 के स्तम्भ ( 1 ) में विनिर्दिष्ट 
राज्यों में से प्रत्येक को ऐसे प्रतिशत में वितरित किया जाएगा जो उस 
वित्तीय वर्ष की बाबत उसके स्तम्भ ( 2 ) में उसके सामने दिया गया है । 


भारत का राजपत्र असाधारण 


[ भाग 2 


सारणी 1 


राज्प 


प्रतिशत 


( 1 ) 


( 2 ) 


मान्ध्र प्रदेश 
मरणाचल प्रवेश 
प्रसम 
बिहार 
गोवा 
गुजरात 
हरियाणा 
हिमाचल प्रदेश 
जम्मू -कश्मीर 
कर्नाटक 
करल 
मध्य प्रदेश 
महाराष्ट्र 
मणिपुर 
मेघालय 
मिजोरम 
मागालैंड 
उड़ीसा 
पंजाब . 
राजस्थान 
सिक्किम 
तमिलनाड 
लिपूरा 
उत्तर प्रदेश 
पश्चिमी बंगाल 


8 . 485 
0 . 170 

2 . 784 
12 . 861 
0 . 180 
4 . 046 
1 . 238 
0 . 704 
1 . 097 
5 . 339 
3 . 875 
8 . 290 
6 . 126 
0 . 282 
0 . 283 
0 . 149 
0 . 181 
4 . 495 
1 . 481 
5 . 551 
0 . 126 
6 . 837 
0 . 378 
17 . 811 

7 . 471 


. 
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सारणी ? 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


वित्तीय वर्ष पौर प्रतिशत 

( 2 ) 


1995- 96 1996- 97 


1997 -98 


1998 - 99 


1999 - 2000 


7 . 988 


0 . 000 


मात्र प्रवेश . 
अरुणाचल प्रदेश . 


__ 12. 069 

3 . 410 


0 . 00000 . 000 
5 . 871 6 . 224 


4 . 300 


8 , 687 


पसम . 


9 . 543 


9 . 836 


9 . 290 


0 . 000 
0 . 804 


बिहार 
गोवा 
हिमाचल प्रदेश . 
जम्मू - कश्मीर . 
मणिपुर 
मेषालय 
मिजोरम 
नागालैण्ड 
उड़ीसा 


6 . 434 
0 . 973 
8 . 816 
13. 366 

3 . 930 


2 . 965 

1 . 058 
10 . 744 
16 . 491 
4 . 891 


14. 338 
23. 700 
7 . 348 


3 . 590 


4 , 403 


6 . 130 


11. 849 10 . 748 
0 . 000 0 . 000 

1 . 181 0 . 917 
14. 057 14. 230 
21 . 985 22 . 741 

6 . 6026 . 917 
5 . 8155 , 994 
6 . 278 6 . 784 
10 . 247 11 . 072 

4, 934 2 . 773 
0 . 000 0 . 000 
1 . 938 . 1 . 982 
9 . 2639 . 618 
0 . 0000 . 000 


7 . 074 
12. 025 
0 . 680 


3 . 676 4 . 628 
5 . 818 7 . 417 
4 , 815 5 . 248 
0 . 8350 . 000 
1 . 199 1 . 473 
5 . 465 6 . 807 
17 . 061 11 . 751 


0 . 000 


राजस्थान 
सिक्किम 
त्रिपुरा 
उत्तर प्रदेश 


2 . 055 


10. 089 
0 . 000 " । 


निरसन 
ध्यावत्ति । 


और 


1995 का प्रध्या - 5 . ( 1 ) संघ उत्पाद शुल्क (वितरण ) संशोधन अध्यादेश, 1995 इसके 
देश संख्यांक 9 द्वारा निरसित किया जाता है । 

( 2 ) ऐसे निरसन के होते हुए भी , उक्त अध्यादेश द्वारा संशोधित मल 
अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा संशोधित 
मूल अधिनियम के अधीन की गई समझी जाएगी । 
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अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का 
माल) संशोधन अधिनियम , 1995 
( 1995 का अधिनियम संख्या 32 ) 

[ 22 अगस्त , 1995 ] 


अतिरिक्त उत्पाब - रुक (विशेष महत्व का माल ) 
अधिनियम, 1951 का मौर संशोधम 

करने के लिए 

अधिनियम 


भारत गणराज्य के छियालीस वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह 
अधिनियमित हो : ---- 


1. ( 1 ) इस अधिनियम का सक्षिप्त नाम अतिरिक्त पुत्पाद-शक (विशेष समिगत नाम 
महत्व का माल ) मंशोधन अधिनियम , 1995 है । 

और प्रारंभ । 


( 2 ) यह 1 अप्रैल , 1995 को प्रवृत्त हुअा मममा गाएगा । 


1957 का 68 


2. अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल ) अधिनियम , 1957 बात माम का 
के ( जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है ) वृहत नाम में , संशोधन । । 
" 18 दिसम्बर , 1989 की दूसरी रिपोर्ट अंग और शब्दों के स्थान पर , 
" 25 नवम्बर , 1994 को रिपोर्ट " अंक और शब्द रखे जाएंगे । 


3. मूल अधिनियम की द्वितीय अनुसू ची ये स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची वित्तीय अनुसूची 
रखी जाएगी , अर्थात:- - 

के स्थान पर 
नई अनुसूची का 

प्रतिस्थापन । 
"द्वितीय अनुसूची 

( धारा 4 देखिए ) 
अतिरिक्त शुल्क का वितरण 


1 अप्रैल, 1995 को और उसके पश्चात प्रारंभ होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष 
के दौरान नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ ( 1 ) में विनिर्दिष्ट राज्यों में में प्रत्येक 
को , प्रथम मनुसूची के स्तंभ ( 3 ) में वर्णित माल की बाबत , उस वित्तीय वर्ष के 
दौराम उदगृहीत और संग्रहीत अतिरिक्त शुल्क के शुद्ध भागमों में से , उक्त 
भागमों के 2 . 203 प्रतिशत के बराबर राशि काटकर जो संघ राज्य क्षेत्रों से 
हुई मानी जा सकती है, उतने प्रतिशत किया जाएगा जो उक्त सारणी के स्तम्भ 
( 2 ) में उसके सामने दणित है : 


परन्तु यदि उस वित्तीय वर्ष के दौरान किसी राज्य में प्रथम अनुसूची के 
स्तम्भ ( 3 ) में वर्णित माल के विक्रय या क्रय पर प्रथवा उस राज्य की किसी 
विधि द्वारा या उसके अधीन उनमें से एक या अधिक माल पर कोई कर उद्गृहीत 
और संग्रहीत किया जाता है तो उस वित्तीय वर्ष की बाबत इस पैरा के अधीन 
उस राज्य को कोई भी राशियो तब तक संदेय नहीं होंगी जब तक केन्द्रीय सरकार , 
विशेष प्रावेश द्वारा , अन्यथा निदेश न दे । 


भारत का राजपत्र असाधारण 


[ भाग 


- 


- 


सारणी 


+ 


- 


- - 


- 


राज्य 


प्रतिशत 


मान्ध्र प्रदेश . 
अरुणाचल प्रदेश . 
असम . 
बिहार 
गोवा 
মৃঙ্গার । 
हरियाणा 
हिमाचल प्रदेश 
जम्मू-कामीर 
कर्नाटफ 
फेरल . 
मध्य प्रदेश 
महाराष्ट्र 
मणिपुर 
मेघालय 
मिजोरम 
नागालैण 
उड़ीसा 
पंजाब 
राजस्थान 
सिक्किम 
तमिलनाडु 
लिपुरा 
उसर प्रदेश 
पश्चिमी बंगाल . 


7 . 820 
0 . 104 
2 . 483 
7 . 944 
0 . 232 
6 . 995 
2 . 360 
0 . 595 
0 . 856 
5 . 744 
3 . 740 

7 . 236 
12 . 027 

0 . 197 
0 . 188 
0 . 079 
0 . 137 


3 . 345 


3 . 422 
4 . 873 
0 . 053 
7 . 669 
0 . 286 
14 . 573 
8 . 038 " 


. 
. 


4 ( 1 ) अतिरिक्त उत्पाद -शक (विशेष महत्व का माल ) संशोधन निरसन और 
अध्यादेश, 1995 इसके द्वारा निरासत किया जाता है । 

ग्यावृक्ति । 
( 2 ) ऐसे निरसन के होते हुए भी , उक्त अध्यादेश द्वारा संगोषित मूल 1995 का अध्या 
मधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस मधिनियम वारा संशोषित देश संख्यांक 10 
मूल अधिनियम के अधीन की गई समझी जाएगी । 


मनुभाग 1 ] 


भारत का राजपत्र प्रसाधारण 


- 


- 


- 


- - - - 

- 


- 


- - 


- 


बोनस संदाय ( संशोधन ) अधिनियम , 1995 
( 1995 का अधिनियम संख्यांक 34 ) 

[ 30 अगस्त, 1995 


बोनस संबाय अधिनियम , 1065 

का और संशोधन 
करने के लिए 

अधिनियम 


भारत गणराज्य के छियालीसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह 
अधिनियमित हो : - - 


1. ( 1) इस पभिनियम का संक्षिप्त नाम बोनस संदाय (संशोधन ) अधिनियमः संगित नाम पौर 
1995 है । 


प्रारभ । 


( 2 ) यह 1 अप्रैल , 1993 को प्रवृत्त हमा समझा जाएगा । 


1086 का 21 


2. बोनस संवाय अधिनियम , 1965 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् मुल. धारा 2 का 
अधिनियम कहा गया है ) धारा 2 के खंड ( 13 ) में , " दो हजार पांच सौ रुपए " संशोधन । 
शब्दों के स्थान पर "तीन हजार पांच सौ रुपए " शम्द रखे जाएंगे । 


3. भल अधिनियम की धारा 12 में , " एक हजार छह सौ रुपए " शब्दों के 
स्थान पर , दोनों स्थानों पर जहां ये भाते हैं , " दो हजार पांच सौ रुपए " 
पाब्द रखे जाएंगे । 


धारा 12 का 
संसोधन । 


मोर 


100 का प्रध्या 
मरच्यांक 8 


4. ( 1 ) बोनस मंदाय ( संशोधन ) अध्यादेश , 1995 इसके द्वारा निरसित । 

मित मिरसन 
किया जाता है । 

ध्यात्ति । 


( 2 ) ऐसे किसी मिरसन के होते हए भी उमस अध्यादेश द्वारा संशोधित 
मूल अधिनियम के मधीम की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम रा 
संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई समझी जाएगी । 


मनुभाग 1 ] 


भारत का राजपत्र मसाधारण 


07 


जम्मू - कश्मीर विनियोग ( संख्यांक 2 ) 

अधिनियम , 1995 


( 1995 का अधिनियम संख्यांक 35 ) 

- [ 30 अगस्त, 1996 ] 


वित्तीय वर्ष 1995- 96 की सेवामों के लिए जम्मू - कश्मीर राज्य 

की संचित मिधि में से कतिपय राशियों 
का संवाय और विनियोग प्राधिकत 

करने के लिए 

मधिनियम 


भारत गणराज्य के छियालीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह 
मधिनियमित हो : 


1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम जम्मू -कश्मीर विनियोग (सम्पांक 2 ) संक्षिप्त नाम । 
मधिनियम , 1995 है । 


2. जम्म - फएमीर राज्य की संचित निधि में से , अनुसूची के स्तम्भ 3 में विनि - वित्तीय वर्ष 1995 

विष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां , जिनका कुल योग [ जिसमें जम्म - कश्मीर 96 के लिए जम्मू 
1985 का 11 विनियोग ( लेखामवान ) अधिनियम , 1995 की अनसची के स्तम्भ 3 में विनि - कश्मीर राज्य की 
दिष्ट राशियां सम्मिलित हैं ] बयालीस भरब , बाईस करोड़ , इकसालीस लाख, 

संचित निधि में 
सैंतालीस हजार रुपए होता हैं , अनुसूची के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट सेवामों की बाबत से 42,22, 41 , 
उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए, जो वित्तीय वर्ष 1995 -98 के दौरान 47,000 रुपए 
दिए जाने होंगे , दी और उपयोजित की जा सकेंगी । 

का दिया जाना । 


3. इस अधिनियम द्वारा जम्मू -कश्मीर राज्य की संचित निधि में से दी पौर विनियोग । 
उपयोजित की जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में । 
गणित सेवाभों और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी । 
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- . - -- - - ... - 
अनुवान सेवाएं और प्रयोजन 
विनियोग 
का संख्यांक 


निम्नलिखित से अनधिक राशियां 


संसद् द्वारा अनुदत्त 


संचित निधि पर भारित 


योग 


- - 


- 


-- - -- - - - - - 


- -- 


- - 


- -- - - - 


कल 


रु . 


1 साधारण प्रशासन 


राजस्व 


1 , 53, 22, 000 


21 , 21, 40, 000 
9 , 10, 39, 000 


22, 74, 62, 000 
9, 10, 39, 000 


पूंजी 


2 गृह 


राजस्व 


2, 41, 01, 23, 000 

5 , 67, 83, 000 


- - 


पूंजी 


2 , 41, 01, 23, 000 

5 , 67, 83, 000 


3 योजना और विकास 


राजस्व 


3, 79, 82, 000 
___ 1 , 71, 66, 000 


3, 79, 82, 000 
1 , 71, 66, 000 


पूंजी 


4 सूचना 


राजस्व 
पूजी 


4 , 49, 15, 000 
56, 21, 000 


4, 49, 15, 000 
56, 21, 000 


। 


5 लाख कार्य 


राजस्व 
पूंजी 


54, 11, 81, 000 
29, 48, 93, 000 


54, 11, 81, 000 
29, 48, 933000 


6 विद्युत विकास 


राजस्व 
पूंजी 


4, 36, 82, 45, 000 
2, 91 , 64, 74, 000 


4, 36, 82, 45, 000 
2, 91, 64, 74, 000 


7 शिक्षा 


राजस्व 
पूजी 


3, 34, 05, 22, 000 
16, 37 ,57, 000 


. 3, 34, 05, 22, 000 

16, 37, 57, 000 


8 बित 


राजस्व 


1 , 81 , 74, 90 , 000 

1, 85, 00, 000 - 


पंजी 


4, 55, 39, 28, 000 
2,16, 86, 09, 000 


6 , 37, 14,18, 000 
2, 18, 71, 00 , 000 


9 संसदीय कार्य 


1, 67, 40, 000 


5, 43, 000 


1, 72, 83, 000 


10 विधि 


राजस्व 


9, 93, 99, 000 


1, 70, 99, 000 


11, 64, 98, 000 


11 उद्योग और पाणिज्य . 


गजस्व 
पंजी 


39, 63, 70, 000 
60 ,12, 17, 000 


39, 63, 70, 000 
60, 12, 17 , 000 


12 कृषि 


राजस्व 


79, 96, 45, 000 
64, 07, 76, 000 


पूंजी 


79, 96 , 45, 000 
64, 07, 76, 000 


- 


- 


13 पशुपामन / भेड़पालन 


राजस्व 


. 44, 65, 66, 000 

11 , 18, 71 , 000 


पूंजी । 


44, 6566, 000 
11, 18, 71, 000 


- 


- 


- 


14 राजस्व 


+ 


राजस्व 
पूंजी 
राजस्व 


78, 52, 35, 000 

2, 04, 50, 000 
43, 15, 89, 000 
5 , 53, 80, 29, 00 ) 


15 खाय मापूर्ति और परिवहन 


78, 52, 35 , 000 
2,04, 50, 000 
43,15, 89,000 
5, 53, 80 , 29, 000 


पूंजी 


16 लोक निर्माण 


राजस्व 
पूजी 


1 , 26, 06, 16, 000 

68, 43, 86, 000 


1, 26, 06, 16, 000 
68, 43, 86, 008 


- - 
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- 
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-- 


17 स्वास्थ्य और प्रायविज्ञान शिक्षा राजस्व 


1, 48, 12, 83, 000 

20, 78, 91, 000 


1 , 48, 12, 83, 000 

26, 78, 91 , 000 


पूंजी 


18 समाज कल्याण 


राजस्व 


27, 91 , 49, 000 

4, 29, 59, 000 


27 , 91, 49, 000 
4, 29,59, 000 


पूंजी 


19 प्रावास और शहरी विकाम 


राजस्व 
पूंजी 


26, 57, 39, 000 
62, 41, 95, 000 


26, 57, 39, 000 
62, 41, 95, 000 


20 पर्यटन 


राजस्व 
पूंजी 


10 ,15, 68, 000 
13, 12, 45, 000 


10, 15, 68, 000 
13,12, 45, 000 


21 बन 


राजस्व 


45, 92, 91 , 000 
26 , 21 , 02, 000 


45, 92, 91, 000 
26, 21 , 02, 000 


पूंजी 


22 सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण 


राजस्थ 


60, 94, 99, 000 
39, 74, 88, 000 


80, 94, 99, 000 
39, 74, 88, 000 


75, 33, 00, 000 
47, 24, 43, 000 


75, 33, 00, 000 
47, 24, 43, 000 


23 लोक स्वास्थ्य , स्वच्छता और राजस्व 
जल प्रदाय 

. पूजी 
24 संपवा , मातिथ्य और नयाचार राजस्व 

तथा माग और उद्यान 
25 श्रम , लेखन सामग्री और मुद्रण . राजस्व 

पूंजी 
26 मत्स्य उद्योग 

राजस्व 

पूंजी 
27 उच्चतर शिक्षा 

राजस्व 


13, 71, 20, 000 

2, 73, 00 , 000 
10, 70, 32, 000 
17, 65, 51 ,000 


13, 71, 20 , 000 

2, 73, 00, 000 
10, 70, 32, 000 
17, 65 , 51 , 000 


4, 23, 34, 000 
2, 28, 57, 000 


4, 23, 34, 000 
2, 28, 57, 000 


कर शिक्षा 


+ 


+ 


+ 


पूंजी 


51, 06, 16, 000 
12, 69, 73, 000 


51 , 06, 16, 000 
12, 69, 73, 000 


योग : 


. 


42, 22, 41, 47, 000 


35, 48, 86, 55 , 0006 , 75, 54, 92, 000 

-- - - - - - - - 


- 


- 


- 
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विनियोग ( संख्यांक 3) अधिनियम, 1995 
( 1995 का अधिनियम संख्यांक 36 ) 

[ 30 अगस्त , 1995 ] 


31 मार्च , 1993 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय 
सेवामों पर उन सेवाओं के लिए और उस वर्ष के लिए 
मनबत रकामों से अधिक जितनी रकम व्यय को 
गई है उनकी पूप्ति के लिए भारत की संचित 
निधि में से धनराशियों का विनियोग 
प्राधिकृत करने का उपबंध 
करने के लिए 

अधिनियम 


भारत गणराज्य के छियालीसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह 
अधिनियमित हो : 


1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम विनियोग ( संख्यांक 3) अधिनियम , संक्षिप्त नाम । 
1995 है । 


2. भारत की संचित निधि में से , अनुसूची के स्तंभ 3 में विनिर्दिष्ट राशियों 
के बारे में जिनका कुल योग एक अरब , उनचास करोड़, अठहत्तर लाख, पैतीस हजार , 
मौ सौ बीस रुपए होता है, यह समझा जाएगा कि वे उन सेवानों की बाबत उन प्रभारों 
को चुकाने के लिए जो अनुसूची के स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट हैं , 31 मार्च, 1993 
को समाप्त हए वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की गई रकम की , जो उन सेवाभों 
के लिए और उस वर्ष के लिए अनुदत्त रकमों से अधिक है , पूर्ति के लिए वी 
पाने और उपयोजित की जाने के लिए प्राधिकृत की गई है । 


31 मार्च, 1993 
को समाप्त हए 
वर्ष के लिए 
कतिपय अधिक 
व्यय की पूर्ति 
के लिए भारत 
की संचित 
निधि में से 
1, 49, 78, 35. 
920 रुपए का 
दिया जामा । 


3. इस अधिनियम के मधीम भारत की संपित निधि में से दी जाने और विनियोग । 
रुपयोजित की जाने के लिए प्राधिकृत समझी गई राशियों के बारे में यह समझा 
पाएगा कि वे मनसूची में वर्णित सेवाओं पर प्रयोजनों के लिए 31 मार्च, 
1093 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के संबंध में विनियोजित की गई है । 
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भारत का राजपा असाधारण 


[ भाग 2 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


. . 


. 


अनुसूची 
( धारा 2 और धारा ३ देखिए ) 


- 


- - 


- - 


- - - - 


.-- - - - 


- -- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- - - - - 


- - 


- - - - - 


- - - 


- .-- - 


- 


- . - - - . 


अनुदान 


सेवाएं पौर प्रयोजन 


अनधिक राशियां 


अनुदन भाग 


भारित भाग 


संबोक 
- - - - - - - 


योग 


- 


- 


- 


- - -- - 


- 


- - 


- - 


- - 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- - - - 


1 


कृषि . 


. 


. पूजी 


18, 700 


18, 700 


साक मेवाएं 


. 


21, 48, 46, 092 


21 ,46, 46, 092 


दूर संचार सेवाएं 


पूजी 


25, 53, 86, 487 


25, 63, 86, 487 


18 


रक्षा सेवाएं -- सेना 


. राजस्व 


53, 23, 42, 445 


53, 23, 42, 445 


रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय पूंजी 


21 , 29, 09, 329 


21 , 29, 09, 329 


प्राधिक कार्य विभाग 


राजस्व 


4, 77,09, 052 


4, 77, 09, 052 


15, 87, 71, 514 


15, 87, 71 , 514 . 


6 , 46 ,66, 261 


6, 46, 16, 261 


पेंशन . . राजस्व 
सड़क . . . पूंजी 
बादरा और नागर हवेली . पूंजी 

. . राजस्व 


2, 58, 912 


2, 58, 912 


91 


मंडीगढ़ 


__ 1, 11 , 77,128 


1, 11, 77, 128 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- . - 


- - - - - 


- - 


. 


- - - - - - - . - ... 
योग : 


- - 

- - 
1, 48, 78, 35, 920 


1 , 49,78, 17, 220 


_ 18, 700 


- -- 


- 


- 


- 


- - - 


प्रमुभाग 1 ] 


भारत का राजपत्र असाधारण 
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- - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


विनियोग ( संख्यांक 4 ) अधिनियम , 1995 
( 1995 का अधिनियम रोग यांक 37 ) 

[ 30 अगस्त, 1995] 


वित्तीय वर्ष 1995- 96 की सेवामों के लिए भारत की . 
संचित निधि में से कतिपय और राशियों का संगाय 

और विनियोग प्राधिकृत 
करने के लिए 

अधिनियम 


भारत गणराज्य के छियालीसवे वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह 
अधिनियमित हो : 


1 . इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम विनियोग ( मम्यांक 4 ) अधिनियम , संक्षिप्त नाम । 
1995 है । 


2. भारत की संचित निधि में से , अनुसूची के स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट वर्ष 1995- 96 
राशियों में अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग चवालीस अरब, इक्कीस करोड़, के लिए भारत की 
चालीस लाख रुपए होता है, उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए जो अनुसूची । मंचित निधि में से 
के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट सेवाओं की बाबत वित्तीय वर्ष 1995 -96 के दौरान 44, 21, 40, 00, 
दिए जाने होंगे , दी और उपयोजित की जा सकेंगी । 

000 रुपए का 

दिया जाना । 
3. इस अधिनियम द्वारा भारत की संचित निधि में से दी जाने और उप - विनियोग । । 
योजित की जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उफ्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में 
पणित सेवानों और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी । 
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भारत का राजपत्र असाधारण 


[ भाग 2 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


अनुसूची 


(धारा 2 और धारा ३ देखिए ) 


3 


अनुदान 


सेवाएं और प्रयोजन 


निम्नलिखित से अनधिक राशियां 


का 
संख्यांक 


संसद् द्वारा अनुवत्त 


संचित निधि पर भारित 


योग 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - - 


१० 


1 कृषि 


राजस्व 


1 , 20 , 00, 00 , 000 


1 , 20,00, 00, 000 


5 रसागन और पैट्रोरसायन विभाग 


राजस्व 


45, 02, 00, 000 


45, 02, 00, 000 


6 उर्वरक विभाग 


राजस्व 
पूंजी 


7 , 01, 00, 000 
2 , 31, 50, 00 , 000 


7, 01, 00 , 000 
2, 31, 50, 00,000 


32, 00, 00 , 000 


32, 00 , 00, 000 


9 मागरिक पूर्ति , उपभोक्ता कार्य भोर राजस्व 
सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 


14 दरसंचार विभाग 


। 


7, 01,00, 000 


7, 01 , 00, 000 


15 रक्षा मंत्रालय 


राजस्व 


10 , 00, 00, 000 


10,00, 00 , 000 


28 वित्तीय संस्थानों को संवाय 


पूजी 


21,92, 54, 00,000 


- -- 


21, 92, 54, 00, 000 


36 प्रत्यक्ष कर 


पूंजी 


1, 00, 000 


1 , 00, 000 


39 स्वास्थ्य विभाग 


2 , 00 , 00 , 000 


1 , 00, 000 
1 , 00, 000 


2, 01, 00, 000 

1 , 00 , 000 


पूंजी 


40 परिवार कल्याण विभाग 


राजस्व 


1 , 00, 000 


1, 00, 000 


46 शिक्षा विभाग 


राजस्व 


8, 17, 73, 00, 000 


8 ,17, 73, 00, 000 


48 संस्कृति विभाग 


राजस्व 


10, 01, 00, 000 


10, 01 , 00, 000 


50 प्रौद्योगिक विकास विभाग 


राजस्व 


25 , 00 , 00, 000 


6, 00, 000 


25, 06, 00, 000 


51 भारी उद्योग विभाग 


राजस्व 


55, 00, 00, 000 
41, 96, 00, 000 


55, 00 , 00, 000 
41 , 96, 00 , 000 


पूंजी 


राजस्व 


3, 93, 00 , 000 


3, 93, 00, 000 


53 लघु उद्योग और कृषि तथा 

ग्रामीण उद्योग विभाग 


66 श्रम मंत्रालय 


राजस्व 


10, 00, 00, 000 


10, 00 , 00, 000 


अनुभाग 1 ] 
- -- -- - - - - - - -- - , .. -- -- - . - - .. . - - - - - - - - - 
- - - - - - - - ------ - - ... - - - - - - - -- - - - - - - -- - - 


भारत का राजपत्र प्रसाधारण 
- -- - -- - - - - - - - - - - - - -- - - -- --- - -- - - - 


105 

. - - 


- 


- 


-- - 


- - 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - -- - - 


-- - -- - - 


- - 


- -- 


- - 


-- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - - 


भारित - - 


राजस्व 


1, 76, 00, 000 


भारत का उच्चतम न्यायालय 
61 खान मंत्रालय 


1, 76, 00, 000 
20, 00, 00 , 000 


20, 00, 00, 000 


70 ग्रामीण विकास विभाग 


राजम्ब 


5, 50 , 00. 00, 000 


4 , 00, 000 


5 , 50, 04, 00, 000 


72 विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग 


राजस्व 


12, 50, 00, 000 


12, 50, 00, 000 


73 वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक अनुसंधान राजस्व 

विभाग 


3, 00, 00, 000 


3, 00, 00, 000 


75 इस्पात विभाग 


30, 00, 00, 000 


30, 00, 00, 000 


राजस्थ 


22, 00, 00, 000 


22, 00, 00, 000 


76 अल भूतल परिवहन 
77 महके 


राजम्ब 


15, 00, 000 

1, 00, 000 


15, 00 , 000 
1, 00, 000 


2 , 85, 00, 000 


2 , 85, 00, 000 


78 पसन, प्रकाश स्तंभ और पोत 

परिवहन 


79 वस्त्र मंत्रालय 


राजस्व 


55, 00 , 00, 000 
1, 07 , 90 , 00 , 000 


पूंजी 


55, 00, 00 , 000 
1, 07, 90, 00, 000 


80 शहरी विकास और मावासन 


1, 00 , 00, 000 


32, 00, 000 


33, 00, 000 


81 लोक निर्माण 


पूंजी 


2, 00, 000 


3, 00, 000 


5 , 00, 000 


83 जल संसाधन मंत्रालय 


राजस्व 


5 , 00, 00, 000 


5 , 00, 00, 000 


योग : 


14,17,19, 00, 000 


4, 21, 00, 000 


44, 21, 40, 00, 000 


- 


-- - - - -- - -- - - - 


- - - - 
- - . . - - 


- - 


- - - - - - - - 


-- - 


- - -- -- - - - - - 
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अनुभाग 14 ] 
-- - --. " - - - -- - - - -- 


भारत का राजपत्र प्रसाधारण 

-- - - ". ..... 


- 


- 


- 


-- - -- - -. : - - ---- 


Mai . 


अनुसंधान और विकास उपकर ( संशोधन ) 

अधिनियम , 1995 
( 1995 का अधिनियम संख्यांक 15 ) 

[ 16 दिसम्बर, 1995 ] 


मनसंधान और विकास उपकार अधिनियम , 1986 
का संशोधन करने के लिए 

अधिनियम 


भारत गणराज्य के छिपालीसवें वर्ष में संसद बाग निम्नलिखित रूप में यह मंक्षिप्त नाम और 
भधिनियमित हो : -- 

प्रारम्भ । 
1 . ( 1 ) इस अधिनियम का संक्षिा नाम अनुसधान और विकास उपकर 
( संशोधन ) अधिनियम , 1995 है । 

( 2 ) यह उस तारीख को प्रवास होगा , जो फेन्द्रीय सरकार, गजपत्र में 
अधिसूचना द्वारा , नियत कर । । 
2 . अनुसंधान और विकास उपकर अधिनियम , 1986 की ( जिसे इसमें 

धारा 2का 
इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है ) धारा 2 में ,-- - 

संशोधम । 


1988 का 32 


1995का 44 


___ ( i) खंड ( क ) से खंड ( ग ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड रख 
आएंगे , अर्थात् --- 


( क ) बोर्ड " से प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड अधिनियम , 1995 
के अधीन गठिा प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड अभिप्रेत है ; 


( ख ) " उपकर " से धारा 3 के अधीन उद्गृहीत उपकार अमि 
प्रेत है ; 


( i ) खंड ( 1 ) के अन्त में पाने वाले केन्द्रीय सरकार द्वारा 
अनुमोवित किया जाता है " शब्दों के स्थान पर , निम्नलिखित रखा जाएगा , 
अर्थात् : - - 

" समय - समय पर प्रवास भारत सरकार की प्रायोगिक नीति के मा , 
अनुसार, अनुमोदित किया जाता है या अपने पाप ही अनुमोषित हो संशोधन । 

जाता है । " । 
3 . मूल अधिनियम की धारा 4 में ,- - 


( i) " विकास बैंक णम्वों के स्थान पर. " बो " शम्ब गखा जाएगा : 
( ii ) “निधि के प्रयोजनों के लिए " णवों के स्थान घोर के 
प्रयोजनों के लिए " शब्द रखें जाएंगें । 


4 . मूल अधिनियम की धारा 6 और धाग 6 का साप किया जाएगा । 

धारा 5 पौर 
धारा सका 

लोप । 
5 . मूल अधिनियम की धारा 8 और धारा 9 में , "विकास बैंक " शब्दों 

धारा 8 और 
के स्थान पर , जहां - जहां वह पाते है, " मोई शब्द रमा आएगा । 

धारामा 
संशोधन । 


के० एल० मोहनयुरिया 

मयि, भारत सरकार । 


